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 लॉक-सभा  ग्यारह  at  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 r  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 | Gm  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  ]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Export  of  Paddy  as  Seeds  From  U.  P.

 *181.  Shri  Hemendra  Singh  Banera

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be  pleascd  to  state

 (a)  the  manner  in  which  paddy  was  smuggled  firom  Uttar  Pradesh  in  the  name  of
 seeds  ?

 (b)  the  firms  to  which  the  paddy  was  so  sold,  the  States  in  which  these  firms  are  located
 and  the  value  of  paddy  sold  to  each  of  the  firms  ?

 (८)  the  date  en  which  the  U.P.  Government  made  a  request  for  C.B.I.  investigations  and
 the  reasons  why  investigation  by  C.B.1.  was  rejected  ?

 (d)  the  full  facts  regarding  investigation  in  this  scandal  ;  and

 (6)  Whether  a  copy  of  the  investigation  report  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  शि  द  )  से  (=-)  TH  विवरण

 सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  है  ।

 frat

 बीजों  के  बहाने  धान  की  कथित  बिक्री  के  बारे में  उत्तर  प्रदेश  सर  कर  द्वारा  की  गई  जाच  के  सम्बन्ध

 में  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।  जिन  फर्मो  कीं  धान  बेचा  गया  था  उनके  नाम  और  स्थान  आदि  का

 ब्यौरा  देना  अभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  गुह  मंत्रालय  को  22  1974  को  भेजे-मए  अपने  पत्र  में  अनुरोध
 किया  था  कि  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच ब्य रो  को  जांच  क  रने  के  लिए  सौंप  दिया  जाये  य

 जॉच  ब्यूरो
 की  सीमित  जन  शक्ति  और  उनके  हाथ  में  जो  काम  पहले  से  था  उसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  सरक

 को  सुचित  कर  दिया  गया  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 for  बद  Troer AWN  ब्ट्  प्ले  की  जांच  करना  सम्भव नहीं  होगा  ।
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 Oral  Answers
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 March  3,  1975

 att  gare  सिह
 बनरा: मे  उत्त  र  देख  ब तुका हूं  अं  रव हुअ स्प  14  1974 क  '  टाइम्स  आफ

 इण्डिया  में  यू
 ०  पी०  खोज  घोटाले  का  समाचार  छपा  था  और  26-8-74  को  एक  अतारांकित  प्रश्न  पूछा

 गया  था  बाद  में  18-11-74  कोटक  तारांकित  प्र इन  यहां  पुछा  गया  इस  उत्तर  से  लगता  है  कि  यह

 एक  और  घोटाला  हेअर  इससे  यह  भो स्पष्ट  हैकि  सत्तारूढ दल  उत्तर
 प्रदेश

 मिल  करने
 इ  मा  नी

 कर  रहा  में  जा  न  ना  चहता हूं क हूं  कि
 कया  1974-73 में  केन्द्र  वय  जां  चिखुरो  का  5-81  लाख  रुपये  का  अनुदान

 दिया  गया  जबकि  1975-76 में  यह राशि  रु  प  हैं  ?  मंत्री  महोदय  का  प्रश्न  के  भाग

 का  उत्तर  अजीब  लगता  है  कि  यू
 ०  पी०  सरकार  का  सुचित  किया  गया  है  कि  उक्त  ब्यूरो  के  पास  तमंचा

 की  कमी  और  काम  की  के  कारण  वह  इस  मामले  की  जांच  नहीं  किस  केग  क्या दो  वरिष्ठ  मंत्रियों

 के  संबंधित ं  का  भी  इस  घोटाले  में  हाथ  है  और  क्योंकि  एक  वर  उठ  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  इस  में  शामिल  है  अतः

 कया  केन्द्रिय  सरकार  ब्यूरो  से  इस  घोटाले  की  जांच  करने  के  लिए  पुनः  कहेगी  ।

 थ्रो  अण्गासाहिब  पी०  ६  खेद  है  कि  सदस्य  महोदय  निराधार  बातें  कहते  जा  रहे है  ।  वास्तव

 में  पिछली  बार  मैंने  राज्य  के  मुख्य  मंत्र  से  बात  चीत  के  बद  यहि  बताया  था  कि  प्रथम  दृष्टि  से  भी

 किसी  केन्द्रीय  मंत्नी  के  संबंधी  के  विरुद्ध  इस  मामले पर  कोईकेस  नहीं  बनता है  ।  उत्तर  प्रदेश  की

 खुफिया  पुलिस  द्वारा  आगे  जांच  करने  पर  भी  उक्त  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  केस  नहीं  बना  ।  माननीय  सदस्यों
 a
 में  अपनी को  ऐस  आरोप  नहीं  लगाने  चाहियें जिन  कौ  पक्ष  मेंक ई

 प्रमाण  नह  |  आशा  है  कि  वह  इन  मामलों

 जिम्मदारी  समझेगें  |

 जहां  तक  सी०  बी०  आई०  का  स  बंध/है,  वह  राज्य  सरकारो  द्वारा  भेजे  गए  सभी  मामले  जांच  के  लिए

 स्वीकार  करने  को  बाध्य  नहीं  हेअर  यदि  उन्हें  राज्यों  के  मामल ं  संबंधी  सी०  बी०  sso  की  भूमिका

 की  जानकारी  अपेक्षित  होत  गृह  म  को  वह  अपना  प्रश्न  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  हेमेन्द्र  fag  बतरा  :
 मुझे  उनका  उत्तर  समझ  में  नहीं  आया

 ।  उत्तर  प्रदेश  के  aga  मुख्य  मंत्री

 श्री  ferret  के  पुत्र इस  केस  में  इसे  हु  ए  सी०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  आ  विश्क

 जो  अण्णा साहिब  पी०  मु  के  सदस्य  महोदय  के  इस  कथन  पर  घोर  आपत्ति  में  समझता  हूं  उन्हें

 इस  के  लिए  क्षमा  मांगनी  चाहिये  नहीं  तो  उन्हें  लिखित  प्रमाण  पेश  करना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  की  बातें

 कहना  उनके  लिए  बहुत  गर
 श्जिम्मेदा  राना  है  ।  अन्य  सदस्य  भी  आरोप  लगाते  समय  किसी  का  नाम  इस  प्रकार

 नहीं  लेते  tar  कि  मे  बता  चुका हूं
 छानबीन  से  किसी  भी  केन्द्रीय  मंत्री  का  कोई  भी  संबंधी  इस  घोटाले  के

 संबंधित  नहीं  पाया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदस्य  महोदय  के  पास  इस  सुचना  के  आधार  दस्तावेज  तो  उन्हें  सभापटल

 पर  रखें  ।  सभा में  अनुपस्थित  व्यक्तियो  के
 विरूद्ध

 आरोप  लगाना
 सदस्य

 का  स्वभाव  ब  न  गया

 aft  हेमन्त  fag  बने  क्या  जांच  की  रिपो  सभापटल  पर  रखने  क  य
 तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  रिपोर्ट  को  छोड़िये  ।  आप  अपनी  सुचना  के  आधार  दस्तावेज  क्यों  पेश  नहीं

 करते
 ?

 श्री  हेमेन्द्र  सिह  बने  वह  सी०  ah  आई०  की  जांच  थर्राए  ।  मैँ  वहां  ये  दस्तावेज  पेश  करूगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महो  अगला  प्रश्न

 पश्चिम  बंगाल  में  किं  विकास  एजन्सी  तथा  सयोमान्तक  किसान

 एवं  कृषि  श्रमिक  योजनाओं  के  sata  उठाय  गए  कदम

 Ke
 *

 187.  श्री  एम०  एस०

 afl  zat

 क्या  कृषि  और  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )
 मौखिक  उत्तर

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  कृषि  श्रमिक  कहि  पक
 रोजगार  को  खोज

 में  बहुत  अधिक  सख्या  में

 नगरों  में  आ  रहे  हैं  ;

 यदि  होता ो  लघु एवं
 सीमान्त  कृषकों  को  नगरों

 में
 जाने  से  रोकने

 के  लिए  राज्य  में  लग  विमान
 विकास  एजेन्सी  तथा  सी मन्तक़  किसान  एवं  कृषि  श्रमिक  योजकों  के  अन्तर्गत  क्या  उपाय  किये  गए  हैँ  ;

 (  ग  stl  क्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्य  में
 कितनी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  हो  गई  हूँ  ;  और

 प्रत्येक  एजेन्सी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  राज्य
 में

 कितना  धन  व्यय  किया  गया  ?

 कृषि  और  सिंचाई  स  मालय
 में

 राज्य
 मं  श्री  अण्णा साहिब  पी०  )  इस  संबंध  में  सूचना

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा-प८ल पर  रख  दो  जाएगी  ।

 और  चौथी  योजना  में  पष्टिचिम  बंगाल  को  3  छोटा  fram  विकास  एजेंसी  पश् योजनायें

 अर्थात्‌  दार्जालिग,हुगली और  पश्चिम  कपूर
 और  किसान

 तथा  खेतिहर  मजदूर  परियों  बनायें  ,

 अर्थात्‌  पुरुलिया  और  ATT  को  गई  ताकि  छोटे  सी  मानत  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों

 को  लाभ  पहुंचाया  जिसके  स्त्री  यां  wears  किसानों  के  लिए  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 की  बहु  लघ  भू-संरक्षण  तथा  सहायक  कारोबार  केस  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर

 रही है  fast  मजदूर  सहायक  व्यवसायों  के  अन्तत  आते हैँ  ओर  उन्हें  सीमान्त  किसान  gar  खे  faze

 मजदूर  परियोजना  क्षेत्रों  में  तथा  संयुक्त  छोटा  किसान  विकास  एजेंसी  परियोजना  दार्जलिंग  में  भी  aia

 निर्माण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मौसम  के  बाहर  के  समयਂ में  मज  al  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  ह  ।

 चौथी  योजना  में  उपस्थित  श्रेणी  के  ग्रामीण  लोगों  के  लाभ  के  लिए  मंजूर  कीं  गई  5  वर्तमान  परिया जना  ओं
 को  मिलाकर  पांचवी  योजना  में  इन  परियोजनाओं  की  संख्या  बढ़ाकर  9  की  जा  रही  है  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  में  छोटा  fram  विकास  एजेंरिपयों/सीमान्त  कृपा  तथा  खेतिहर  मजदूर  एज  feat
 mee

 द्वारा  पिछले  छह NUT  aq  ्  े  |  व  ra  होने  लेकर  खर्च  की  गई  धनराशि

 a  रुपये  में
 )

 आरस
 22  a4

 से  लेकर  इन  वर्षों  में  व्यय  को  गई  gaits  1973-74

 के  aT  तक

 एजन्सी  1974  ae  ee  ह ि कि क ि य ि ि ि ि  की गर्म

 के  अन्त तक  )
 cay  को  1971-72  1972-73  1973-74  arerfr

 गई

 धनराशि

 (1)  (2)  (3)  (5)  (6)
 ठ

 72.87  19.85  12.64  24.66  37.15
 कृषक  विकास

 ats  लिंग

 28.68
 मी  गूगल

 65.40  11.89  4.07  12.72

 30.99  0.35  17.96  4.38  22.69
 ह  पश्चिम  दीनाजपुर

 तथा सीमान्त
 23.93

 कृषि  श्रमिक  बंकुरा  30.22
 2.90  14.28  6.75

 57.34  9.76  19.36  43.02
 (2

 पुरु
 fara  13.90

 वि  te.



 Oral  Answers  Phalguna  12,  1896
 (Saka)

 Shri  M.  S.  Party  :  In  reply  to  0311  (a),it  has  been  stated  that  information  is  being

 collected  from  West  Bengal  Government.  I  therefore,  want  to  know  the  time  taken  to  collect
 फ

 such  information

 In  reply  to  part  (b),  it  has  been  stated  that  small  Farmer  Development  Agency  and

 Muarzinal  Farmers  Development  Agency  Schemes  are  being  implemented  in  four  district

 of  th>  State.  I  would  like  to  know  the  number  of  farmers  benefited  so  far  and  the  nature  of

 benefit  accuring  to  them  ?

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे: सुच ना  न  मिलने  के  बारे  में  ठीक-ठीक  आंकड़े  संकलित  करने  में  राज्य

 सरकारें  समय  तोलेंगी  ही  क्योंकि  जन्म-दर  से  भी  अधिक  तेजी  से  नगरों  की  जनसंख्या  बढ़ती  है  ।  किसानों

 को  संख्या  के  बारे में  लगभग  65,000  लघु  और  सीमान्त  किसान ं
 को  खेतो  के  सुधरे  तरीके  अपनाने  के  लिए

 सहायता  दी  गई  और  5,000  किसानों  को  aq  सिचाई  का  लाभ  पहुंचाया  गया  ग्रामीण  निर्माण  काय  का

 के  अधीन  लगभग  1700  कृषि  श्रमिकों  को  मजू  रो-नियोजन  दिया  गया  ।

 Shri  M.  5.  Purty  :  Whether  these  Schemes  would  be  introduced  in  other  backward

 States  also  ?

 sit  अण्णासाहिंब  पी०  जी  हां  ह
 अखिल-भारतीय

 काय  क्रम  है  ।  चौथी  य  जना  में  यह  कार्य क्रम

 87  परियोजनाओं  में  चल  रहा  था  ag  पिछड़े  क्षेत्रों  स
 हित  पुरे देश  में  इसे  160  जिले  में  लागू  किया

 जाएगा  |

 डा०  रा नन सन  पश्चिम  बंगाल  में  कृषि  श्रमिकों  की  दश  बहूजी  खरा  ब  है  ।  वे  नके वल  अपने  गांव

 छोडकर  राज्य  के  कस्बों  और  शहरों में
 जा  रह ेहै

 बल्कि  क्त्लिो  भो  आ  रहें  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  को  पता

 है  कि  राज्य  केएक  जिले  से  लगभग  400 ऐसे  परिवार  अपने-अपने  गांव  छोड़कर  दिल्‍ली  आ  गए  है  और

 गत  छः मास  से  य  मु  नाके  इसी  पर  रहे हैं  अ  गैर  बड़ोबुरो  तरह  ज  वर्जित गेहूँ  ?
 पश्चिम  बंगाल

 में

 उनके  लिए  भूमि  और  रोजगार ने  के
 कारण

 वे  वापस  भी  नहीं  जा  वे  चलते-चलते

 दिल्‍ली  पहुंच गए  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जानकार  क्या  वह दिल्ल  के  निकट  उनके  पुनर्वास

 के  लिए  कुछ  करेंगे  ताकि  वे  अपनी  रोजी  कमा  सके  ?

 a  अण्गासाहिब  पी०  शिर  मुझे  इस  मामले  का  तो  पता  नहीं  है  परम् तु हमें  यह  पता  है  कि  ग्रामोण

 क्षेत्रों  से  भूमिकाएं  न
 श्रमिक  रोज़गार  की  खोज  में  शहरों  का  रूख

 क
 रते  रहते  हाँ  स

 समस्या  काहल  कृषि  में

 धार  लाना  है  और  पश्चिम  बंगाल  में  भी  हमारा  प्रयास  गहन  कृषि  उत्पादन  करना  है  ताकि  अधिकाधिक

 ग्रामीण  कृषि  कामों  में  लगाए  जा  यद्यपि  पश्चिम  खंगाल  में  cater  विकास  को  ए  तिह्मासिक

 पृष्ठभूमि  होते  हुए  भी  हाल  में  कृषि  विकास  की  गतितेज़  हुई है  और  वहां  के  लोगोंको  अधिकाधिक  रोज़गार

 मिल  रहा  त  था  पि  सदस्य  महोदय  के  सथ  में  मान  हूं  कि  वहाँ  के  लिए  विकास  काफी  नहीं  है

 और  इसे  और  तेज़करनाअपेध्श्ितहै  दृष्टि  से  लघु  सीमान्त  और  भूमिहीन  किसान ं  के  लिए  भारत

 सरकार ने  उत  योजनाएं  चल

 श्री  पी०  बेंकटासुबेया
 :  क्योंकि  ये

 यं  जनाएं  अन्य  राज्यो  में  भी  चला ई  गई  हैं  ,  अ  मैं  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता हू
 कि  इन  जनाज़े  का  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  और

 इस  का  मुख्य  कारण  अनुसूचित  और
 क़त

 बलों  और  कुछ  सहकारी  संस्थाओ  द्वारा  ऋण  को  सुविधाएं

 नदेनाहैक्योंकि  इन  पर  बड़े  भू--स्वामियोंका  go  अधिकार है  |

 मै  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वहू  सामाजिक  प्रगति  रिपोर्टो  इन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  बारे  में

 प्राप्त  कर
 रहे  हूँ  अं

 गर
 यदि  तो  उनका  अ  तू  भव  क्या

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  शायद  :  इस  योजना  का  मूख्य  उद्देश्य  छोटे  और 4  ~ਂ  दुनिय  NW  डि
 गरमिए  | हि  द  दे  सानों  को  सहकारों

 संस्थाओं  और
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  दिलाना  ै  प  ने Blew  हसीनों  का  पता  लगाया  है  और

 उनमें  से  लगभग  50  प्रतिशत  को  सहकारिताओं  के  सदस्य  या  है  नि  उन्हें  कु  ओ  टद्यब्ैल ब्  और
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 पम्प सं टों  के  लिए  1.97  लाख  के  ऋण  दिलाने  में  सफल  हुए  हूँ  और  दुधारू  पशुओं  और  पं  ओर

 है  च
 उस  रशालाओं  जस  सहायक  के  लिए  1.53 ला  ख  कें  ऋण  fers  जा  चुके  हैं  ।  यद्यपि इ  स  से

 ere  है  कि

 इसमें  कुछ  अन्तर  हैं र  मे  सदस्य  महोदय  की  धारणा  से  सहमत  हूं  कि  इसे  दूर  किया  जाना
 चाहिये  परन्तु

 मुख्य  कठिनाई  सभी  ऋणदात्नी  संस्थाओं  को  आती  है  क्योंकि  वे  दान  संस्थाएं  नहीं  हैं  और  उन्हं  कुछ

 प्रक्रियाओं  और  अदायगी  क्षमताओं  पर  भी  ध्यान  देना  होता है  ।  उन्हें  सावन  न  रहना
 प

 इना  है  परन्तु

 हम  उन  से  सलाह कर  रहे  हँ  ताकि  वे  इस  संबंध  में  लाल-फीताशाही  न
 आने  दें

 ।

 Shri  Md.  Jamilurrahman  :  Mr.  Speaker,  want  (0.  know  from  the  Hon.  Mini-
 ser  whether  the  Scheme,  which  has  been  formulated  for  small  farmers,  marginal  farmers

 or  agricultural  labourers  including  landless  labourers,  would  be  introduc¢d  in  other  states

 also.  Whether  these  schemes  will  be  introduced  on  Bihar  also  andif  so,  the  number  of  Schemes

 you  have  introduced  there  ?

 Secondly  things  which  are  produced  like  jutc  is  produced  in  Purnia.

 Mr.  Speaker  :  This  question  is  about  West  Bengal.

 Shri  Md,  Jamilurrahman  :  He  has  stated  it  in  his  statement  that  is  why
 have  asked.  Jute  is  produced  in  Purnia.  Whether  the  Government  is  formulating  any  01%  cme

 for  ५१३6  labourers  for  the  off  season  period  ?  if  not;  whether  the  Government  propose  te

 do  so  ?

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  fire  :  माननीय  सदस्य  एक  पृथक  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।  तभी
 में  उसका

 उत्तर

 दे  सकता  हूं  ।

 Mr.  Speaker  I  had  already  said  that  But  now  he  has  asked  his  qacestion  and  he
 is  satisfied  now.

 श्री  जगदीश  भट्टा चा  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  न्यूनतम  मजूरी

 afta aa  के  अंतगर्त  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  wile

 सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ।  उन्हें  सारे  वर्ष  रोजगार  मिलता  रहे  ताकि  उन्हें  अपनी

 आजीविका  कमाने
 के  लिए  अपने  क्षेत्रों

 से  अन्य  क्षेत्रों
 की

 और  न  जाना

 काय थो  अण्णसाहिब  पी०  शिन्दे  :  पश्चिम  बंगाल  में  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  पर

 चल  रहा  इस  अधिनियम  पर  जहां  तक  कार्यवाही  हो  चूकी  है  उस
 सीमा  तक  में  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  से  इस  मामले  पर  बातचीत  करूंगा ।

 थो  नवल  किशोर  पिन्हा  :  क्या  में  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  fe  उन
 क्षेत्रों

 जिनका  छोट  किसानों  की  विकास  अभिकरण  तथा  सीमान्त  किसानों  और  कृपि  श्रमिक

 विकास  संस्थागत  परिवर्तनों  जैसे  भूमि  श्रम  कानूनों  को  लागू
 विशेष

 कर  कृषि  श्रम  वर्तमान  सहकारी  समितियों  के  सुधार  पंचायत  राज  को  लागू  E7aq

 = io  उन्होंने और  शक्ति  साधनों  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  प्रतिवेदनों  के  लिए  चयन  किया  गया

 राज्यों  को  संस्थागत  के  लिए  कोई  सलाह  दी

 श्री  अण्णासाहिब to  शिन्दे  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  पश्चिम  बंगाल  में

 श्रम  सुधारों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है
 ।  जहां  तक  संस्थागत  ofcarat  का  सम्बन्ध

 पश्चिम  बंगाल
 में  सहकारिता  में  सुधार  के  लिए  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 क्योंकि  उसके  ania  व्यापक  क्षत्र के  वर्तमान  ढांचे  को  और  सुदृढ़  किया
 जा  रहा

 को  लिया  जाना  माननीय  सदस्य  ने  जो  बातें ते  कहीं है  वे  पूर्णतया  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के  विचाराधीन  हैं  ।
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 श्री  संगर  गह  :  क्या  यह  सच  है  सुखा  और  कृषि  श्रमिकों  के  रोज़गार
 के  कम  अवसरों  के  कारण  24  मिदनापुर  तथा  अन्य  जिलों  जि'नक  माननीय

 > सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  हजारों  श्रमिक  कलकत्ता  की  कौर  जा  रहे  यदि  यह  सच

 तो  मं  जानना  चाहता  हुं  कि  मंत्रीਂ  महोदय  ने  उल्लिखित  योजनाश्रों  में  सम्मिलित

 पुलिया  तथा  ager  का  ही  उल्लेख  क्यों  किया  है  ?
 क्या  यह  सच  नहीं

 है  कि  गत  आठ  वर्षों  के  दौरान  24  परगनों  की  लगातार  वालों  तथा  तीन  बार  qa  को

 स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  यदि  हां  तो  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  मिदनापुर  24  परगनों  के  दक्षिणी  भागों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  प्रश्न  के  उत्तर

 में  उल्लिखित  लाभों  को  देने  के  लिए  क्या  कदम  JST  गए  हैं ?

 श्री  अग्भासाहिब  पो०  fined  24  परगना  को  अब  सम्मिलित  कर  लिया  पहले  इस

 योजना  के  अन्तरगत  केवल  5  जिले  थे  जबकि  अब  9  जिले  इसलिए  अब

 जलपाइगुड़ी  24  परगना  को  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 श्री  समर  मिदनापुर  क्यों  श्रीमान  आपको  याद  होगा  कि  स्थगन  प्रस्ताव

 के  माध्यम  से  भुखमरी  का  प्रश्न  उठाया  था  |  यह  एक  संगत  प्रश्न  हमें  जानना  चाहता

 हूं  कि  कटाई  रिवीजन  की  तरह  समूचे  देश  में  कोई  एसा  क्षेत्र  है  जहां
 गत

 आठ  वर्षों  में
 पांच  भयंकर  बारे  आई  हों  तथा  एक  बार  भयंकर  सुखा  पड़ा  क्या  कारण  है  अब  भी

 इस  क्षेत्र  को  अछूता  ही  रखा  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  उनके  पास  जो  कुछ  जानकारी  वह  उन्होंने  दे  दी

 श्री  समर  गृह  :  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 श्री  अण्णासाहिब  पी०  free  इन  जिलों  का  चयन  राज्यः  सरकार  की  स्मारकों  के  आधार

 माननीय  सदस्य  की  बातों  पर  मैँ  राज्य  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा ।

 थी  समर  कुछ  ही  मिनट  पहले  मैं  मुख्य  सचिव  तथा  अन्य  लोगों  से  मिला  हूं
 यह  कसे  हो  सकता  है  ?

 आपने  इस  योजना  में  सिफारिश  की  है  किन्तु  मैंने  अभी  सारे

 क्षेत्र  का  किया  मैने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  सचिव  तथा  वित्त  मंत्रियों  को  पुछा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  समझते  हैं  कि  इस  तरह  का  प्रश्न  पूछने  से  उसे  शामिल
 कर  आपने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  और  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्य

 सरकार  का  ध्यान
 आकर्षित  किया  जायेगा  ।  आप  और  क्या  चाहते  हैं  ?

 श्री  समर  गुह  श्रीमान
 उन्होंने  एक  बात  छोड़  दी  >  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइये  |

 St  समर  गृह  :  कया  मंत्री  महोदय  इस  ओर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  ध्यान  आक्षित
 क

 अध्यक्ष  :
 उनकीਂ  बात  को  ad  से  सुना  है

 ?

 रहे हे

 श्री
 समर  ग  ह  श्रीमान  ae  खत्म  हो  गया

 हजारों  लोग  भुखमरी  का  सामना  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  dt  भी  खत्म  हो  रहा
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 थी
 समर  गह  :

 आप  तो  ada  हमारा
 ध्यान

 रखते  sl

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते  हें  कि  यह  सिफरिशों  की  सूची  में  नहीं  आप  सुझाव
 के  बारे  में  उन्होंने  कह  दिया  है  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  ध्यान  अर्पित  बरंगे

 बाकी  क्या  है
 ?

 श्री
 ह  ao

 चूंकि  डा०  सेन  के  प्रश्न  के  संदर्भ  में  माननीय  मंत्री  महोदय
 ने  सराहनीय  सुझाव  दिया  है  कि  समूचे  देश  में  160  जिलों  को  इसमें  सम्मिलित  न्य  जायेंगी

 उनके  इस  कार्यक्रम  को  स्पष्ट  करने  से  पहले  में  क्या  यह  जान  सकता  हं  कि  क्या  छोट

 किसानों  की  विकास  सम्बन्धी  समूची  एजेन्सी  तथा  सीमान्त  किसानों  का  एसोसियेशन  प्रभागीय

 आयुक्त  और  जिला  स्तर  के  सभी  अधिकारियों के  अधीन  क्या  माननीय  मंत्री ने  इस
 पर

 ध्यान
 दिया

 है
 या

 क्या  यह  बात  उनके  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  एस०  एफ  डी०  To
 तथा  मालिनी  फामंस  एसोसियेशन  में  कोई  भी  मारजिन  किसान  नहीं  है  ?  इन  निकायों  ने

 एक  नीति  सम्बन्धी  faa  लिया  है  किन्तु  उसमें  छोटे  किसानों  का  एक  भी  प्रतिनिधि  नहीं

 इन  परिस्थितियों  में  हमें  जिला  स्तर  व्यावहारिक  समस्या  क्  सामना

 करना  पड़  रहा  क्या  आप  छोट  तथा  सीमान्त  क्रिस नों  को  इन  एसोसिएशनों  में

 निमित्त  देने
 में  रुचि  लेंगे  ताकि  वे  अपने  लोगों  की  dar  कर  सकें  ?  हम  देखते  हूं  कि

 बोड़  तथा  जिला  स्तरों  पर  केवल  नौकरशाहों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  रहा  है  श्रीमान

 यह  एक  न्यायोचितਂ  बात  है  और  हमने  इन  बैठकों  में  भाग  लिया  और  देखा  कि  एसोसियेशन
 में  छोट  तथा  सीमान्त  feral  का  एक  भी  प्रतिनिधि  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्नकाल  है  a  fH  वाद-विवाद  समय

 at  अण्णा साहिब  पी०  शिंदे  :  श्रीमान  ये  प्रशासनिक  अभिकरण  है  जो  जिला  स्तर  पर

 सोसाइटी  पंजीकरण  afirfaan  के  अंतगर्त  स्थापित  किए  गए  है  ;  और  इसलिए  ये

 जो  कार्यान्वयन  तथा  सह  अभिकरण  सलाहकार  ats  हैं  जिनमे  छोटे  तथा  सामाजिक  feat

 को  सम्मिलित  किया  जा  सकता  मैँ  इस  विशेष  पहलू  की  ओर  राज्य  सरकार  का  ध्यान

 आर्कषित  करुंगा  |

 को  मनोरंजन  क्या  में  माननीय  मंत्रीजी  से  जान  सकता  हूं  कि  कया  वह  भूमिहीन
 श्रमिकों  में  भूमि  वितरण  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  और  क्या  वह  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  अनुसार  sate  राहत  art
 पर

 विचार  करेंगे
 ?

 st  अण्गसाहिबपी०  शिन्दे  :  हमारी  नीति  यह  है  कि  फालतू  भूमि  भूमिहीन  श्रमिकों  में

 वितरित  की  जाये  और  वह  भी  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों

 के  श्रमिकों  में  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  नीति  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 डालडा  और  अन्य  वनस्पति  तेलों  का  उत्पादन

 क
 एस०  UAo  बनर्जी  :  क्या  कृषि  और  सचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें

 देश  में  डालडा  तथ  अन्य  वनस्पति  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  और  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ;

 हिन्दुस्तान  लल्लन  फैक्ट्री  से  और  अधिक  उत्पादन  करने

 को  गया  ह
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 यदि
 तो  क्या  उन्होंने  एसा  किंया  है  और  afe  नंहीं  ती  सरकार  ने  बारे

 में  कायंवाही  की  5
 ठ

 ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  एक  ferret

 सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता
 तै  ।

 तक Ave  पन्  रही और  इस  समय  यह  फैक्टरी  लगभग  पुरी  क्षमता

 विवरण

 ब
 कच्चे  तेलों  के  लभकारी  मृतकों  पर  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  1974  में  वनस्पति

 के  उत्पादन  में  गिरावट  हुई  बतायी  जाती  5  1975  से  वनस्पति  का  विनियंत्रण

 होने  यह  आशा  थी  कि  यह  कठिनाई  अब  नहीं  रहेगी  ।  वास्तव  उत्पादन

 1974  के  29,926  मीटरी  टन  से  पहले  ही  पर्याप्त  बढ़कर  1975  में  38,604

 मीटरी  टन  हो  या  उद्योग  के  लिए  कच्चे  तेलों  की  उपलब्धता  में  बद्धी  करने  के

 वाणिज्यिक  आधार  यर  आदतों  को  जारी  रखें  जा  रहा

 जहां  तक  अन्य  वनस्पति  तेलों  का  सम्बध  केन्द्र  द्वारा  सर्माध्वत  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 करने  के  माध्यम  प्रयत्न  किए  जा
 रहे  हैं  ताकि  wa  चुनिंदा  राज्यों  में

 जहां
 उत्पादन

 दकोलीणों

 काफी  विकसित  हो  चुकी  है  और
 तीब्र

 उत्पादन  करने  के  लिए  अच्छे  संसाधन

 वहां  की  प्रत्येक  प्रमुख  फसल  के  बारे  में  क्षेत्र  के  आधार  पर  पैकेज  योजना  अपना

 सिंचित  तिलहनों  के  अधीन  क्षत्र  में  वृद्धि  कर  और  सोयाबीन  तथा  सूरजमुखी  जसे  अपरम्परागत

 तिलहनों  का  विकास  कर  प्रति  हैक्टर  उत्पादिता  में  वृद्धि  की  जा  सक े।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  जेब  डालडा  की  कमी  चल  रही  थी  तो  हिन्दुस्तान  लीवर

 जिसका  डालडा  के  उत्पादन  पर  एकाधिकार  15  1974  से  त्रिची  फैक्टरी

 ह वनस्पति  का  उत्पादन  बर्द  कर  दिया  ।  सभी  तमंचा  रियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया ।
 जानना  चाहता  हुं  कि  मेरे  तथा  मेरे  अन्य  साथियों  द्वारा  सरकार  से  बार-बार  की  गई  sda

 कि  सरकार  इस  एकक  को  डालडा  के  उत्पादन  के  लिए  अपने  अधिकार  में  ले  क्या

 हुआ ?

 हिन्दुस्तान  लीवर  का  एक
 यह  हैं  क

 दर् क्षण में  लोग  डालडा  नहीं  खाते  और  इस  लिए

 इस  एकक  को  घाटा
 हो  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 उद्योग  मंत्री  ने  मुझे  बताया  कि  इस  एकक  को  अपने  अधिकार  में  के  लिए  काय  वाही
 की  जा  रही है  ।

 श्री
 अण्णासाहिब

 पी०  fined:  जहां  तक  हिन्दुस्तान  लिवर  की  त्रिची  स्थित  फैक्टरी  का  सम्बन्ध

 चूंकि  उन्होंने  इस  एकक  को  च  लाने में  कठिनाई  हुए  ह  है अतः  उन्होंने  इसे  बेचने  का  निर्णय  किया  है  ।  मैसेज

 पेरूमल  एजन्सी  लिमिटेड ने  इसे  खरीद  लिया  तामिलनाडू  सरकार  इस  समस्या  पर  विचार  कर

 रही है
 ।

 कुछ
 तकीकी  मामले  हिजरतें  हल  किया  जा

 रहा  ज्योंही  प्रबंध  व्यवस्था  का  स्थानान्तरण हो
 फैक्ट्री  उत्पादन  आरम्भ  करने  लगेगी  ।  स्वाभाविक  रूप  से  श्रमिकों  की  समस्या  भीਂ  सुलझानी

 होगी  t

 श्री  एस०  एम०  बना  15
 1974

 को  एक  प्रश्न के  उत्तर  में  श्री  शाहनवाज  ख  ं  ने
 सम्बन्धित  मंत्रालय  में  उस  समय  राज्यमंत्री  कहा

 सहीं  है  कि  Fi  हिदुस्तान  लिवर  कहीं  भी  निर्धारित  शासन  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन

 नहीं  कर  रहा



 मौलिक  उतर
 3  1975

 मेरे  प्रश्न का  सम्बन्ध  गाजियाबाद  की  fact  agar  परेरा  आरोप  यह  है  कि  वे अब  डालडा
 को

 जगह  मांरर्गरीन  बना रहें  मूल्य  की  लिहा जसे  यह  डा  लडा से  अधिक  लाभ
 य  क  उन्होंने आगे

 cs
 और वे  अब  वनस्पति  का उत्पादन  ब  कर  रहे  हैं  और  जब  भी  उन्होंने  एसा

 और  उनका  व्यवहार  ठीक  नहीं  हुआ  तो  सरकार  उसे  अपने  अस्वीकार  लेने  में  कोई  सोच

 नहीं  करेगी  बैरे

 जानना चाहता हूं  कि  क्या  यह  सही है  कि  उन्होंने  धीरे  धीरे  काम  कम  उत्पादन  करों

 की  नीती  अपना  ली  है  और  यदि  तो  कया  गाजियाबाद  फैक्ट्री  के  कार्यकारण  की  कोई  जांच  की  गई  है

 और  क्या  सरकार  ने  इस  एकक  को  अपने  अध्प्रिकारमें  लेने  का  अंतिम  रूप  से  निर्णय  कर  लिया
 है  ?

 श्री  अण्णालाहिब  fined:  जैसा कि  मेंने  अपने  मुख्य  उत्तर
 में  उल्लेख  फैक्ट्री  लगभग  अपनी

 पूरी  क्षमता  से  कार्य कर  रही  यह  सही  है  कि  गत  वर्ष  हिन्दुस्तान लीवर  सहित
 कई  फैक्ट्रियां  कार्य

 करन

 की  स्थिति में  नहीं थी  क्योंकि  उनकी  कई  ।  यहीं  कारण  है  कि  देश  में  वनस्पति  को
 कमी

 हुई  कच्चे  माल
 की

 कीमत  तिथि  तेल  की  कीमतों में  बहुत  व  द्धि हे गई थ  गे  दूसरी
 ओर  नियंत्रण

 भी
 था  और  कई  फैक्ट्रियों ने अपने  एककों  को  चलाना  लाभप्रद  नहीं  पूरी  क्षमता से  उत्पादन
 इसी  कलेक्ट्री  में  ही  नहीं  वरन  सभी  फैक्ट्री यों  में  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  मे  नहीं  समझता  कि  अब  सरकार  को

 किसी  प्रकार  का हस्तक्षेप  करना चाहिए  ।  क्योंकि  सरकार  द्वारा  नीति  निर्णय  कर  लेने  के  पश्चात्‌

 उत्पादन  बढ़  गया  है  ।

 डा०  wad  ७ सत  TTA,  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  मूल्य  वृद्धि  के  पश्चात्‌  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  गई  में  जानना  चाहता g  कि  क्या  यह  सही है  कि
 नियन्त्रण  हटाने  के

 पश्चात्‌  डालडा  के  मूल्य  में  वृद्धि  होनी  आरम्भ  हो  गई  और  सही  ह  कि

 व  डालडा  Seureqy  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  सरसों  के  बीजों  तोरी  के  बीजों  का

 उपयोग  कर  रहे  यहां  तक  कि  उससे  देश  में  सरसों  के  तेल  का  संकट  भी  पदा  हो  मकता

 यदि  यह  सच  tal  मैँ  जानना  चाहता  कि  सरकार  ने  डालडा  के  उत्पादन  के

 लिए  सरसों  के  तेल  या  तिरी  के  बीजों  को  हिन्दुस्तान  लीवर  तथा  अन्य  कम्पनियों  द्वारा

 प्रयोंग  न  करने  तथा  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  war  कदम  उठाये
 हैं

 ?

 si  अण्गास्तिहिब  पो०  fine  :  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  ag  होगा  fe  हाल  में

 समूचे  देश  में  वनस्पति  की  उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  सरकार

 के  निर्णय  के  फलस्वरूप  उत्पादन  बढ़ना  आरम्भ  हो  गया  अब  देश  में  इसकी  उपलब्धता

 की  कोई  समस्या  नहीं  ag  डिब्बों  की  कीमतों  में  तो  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  किन्तु
 छोट

 डिब्बों  की  कीमतों  में  कुछ  सीमातक  वृद्धि  हुई  है  ।  माननीय  सदस्य  तथा  सभा  का  ज्ञात

 है  कि  गत  6  या  8  हितों  से  देश  में  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  गिरावट
 आई

 है
 और  अब

 चिन्ता  करने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  जहां  तक  सरसों  के  तेल  के  उपयोग  का  सम्बन्ध

 इस  वर्ष  हमें  इसकी  अच्छी  फसल  होने  की  आशा  सामान्य  तौर  पर  देश  में  इसका  उत्पादन

 18,  16  या  14  लाख  टन  होता  वनस्पति  फैक्टरियां  आंशिक  रूप  से  इसका  प्रयोग

 भी  करती  हों  तो  भी  मे  नहीं  समझता  कि  इससे  बाजार  इसकी  उपलब्धता  पर  का

 का  तेल  आदि  उपयोग  में  लाया प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  स्तिति  कितना  fatter

 इस  बारे  में  कई  प्रतिबन्ध  दर  छोटे  तेलों  के  उपयोग  के  लिए  कुछ  fara  प्रशासन

 भी  दिए  गए  हैं  ।

 Success  of  Gobar  Gas
 AAS.

 +191.  Shri  Bhagatram  Rajaram  Manhar  :
 Will  the  aV¥LIN  ister  of  Agriculture

 &  Irrigati  on  be  pleased  to  state नशा  PItadslta  प्

 (5)  tne  re.suits  of  tests  held  so  far  regarding  the  success  and  utility  of  gobar  gas  ;
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 (b)  whether  the  World  Bank  or  any  ovher  international  agency  has  shown  any  interest
 in  this  project  or  has  propos-*d  to  provide  assistance  for  this  or  improve  its  technique  ;  ifso,
 the  facts  thereof;  and

 f yc /  the  outlines  of  the  programme
 for

 making  gobar  gas  available  to  the  common  man  ?

 ~  bw
 कृषि  ak  सिचाई  aa  |  ६  way  ed  Re *  है  |  द

 हुए  पी०
 ्  से

 बाय
 तक  एक  विवरण  सभा-पट

 विवरण

 गवा
 ग्राम  उद्योग विभिन्न  एजेंसियों  अर्थात्‌  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  परिषद  आयोजना  अनुसंधान  और  कार्य

 सफलता खनऊ  द्वारा  किए  गए  परीक्षणों  और  प्रयोगों  से  गोबर  गस  संयंत्रों  क

 और  योगिता  निशचित  हो  गई  है  ।  मवेशियों  का  गोबर  अथवा  वस्तुतः
 कोई  भीं  निक

 द्य  पदार्थ  गोबर  गैस  संयंत्र  के  जरिए  परिष्कृत  किए  जाने  पर  मीथेन  नामक  ज्वलनशील

 और  खाद  पदा  करता  है  स  प्रकार  प्राप्त  खाद  में  वनस्पति  के  लिए  पोषक्तत्वों

 बहुतायत  होती  है  जिसमें  1.5  प्रतिशत  1  प्रतिशत  और  प्रतिशत

 होता  है  और  इसमें  अप्रिय  दुर्गन्ध  भी  नहीं  जोकि  कम्पोस्ट  के  गड्डों  में  आ

 ते  से  होती  यह  गस  भोजन  रोशनी  करने  और  इंजिन  चलाने  के  काम  में  नाई

 जा  ती  जलाने  पर  इस  ta  की  लपट  बिना  धुएं  की  होती  है  और  इसमें  60  तहत

 ऊष्मा ऊष्मा  क्षमता  होती  है  जबकि  गोबर  के  उपलों  में  केवल  11  she

 होती  60  प्रतिशत घन  फीट  क्षमता के  गैस  संयत्र  में  पैदा  की  गई  गेस  5-6  zat

 के  z
 वार  के  लिए  भोजन  पकाने  की  दैनिक  आवश्यकताय पूरी

 करने  के  लिए

 होती  ।

 प  संयंत्रों रतीय  कृषि  अनसंधान  परिषद  और  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  आयोग  गोबर
 ने में  किण्वन  तेज़  60  प्रतिशत  से  अधिक  क्षमता  के  गोबर  गैस  के  बनें

 कम  कर  और  काम  में  सुधार  ला  और  उनकी

 ने  के
 |  लए  गस  संयंत्रों  की  वैकल्पिक  सा

 ।  यौगिक  विकास डिजाइन  विकास  करने  के  आग  T  काम

 मंत्रालय  भी  गोबर  गेस  संयंत्र  के  कोय  के  सभी  पहलुओं  पर  few  देने
 के

 एक

 समिति  स्थापित  की  है  ।

 बर  गस  संयंत्र  हाल के  वर्षों
 में

 किसानों  में  लोकप्रिय  हो  गए  हैं  ।
 दे  में

 ह  तक  लगभग  .  7,000  गोबर  गेस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 /  ने  स्वैच्छिक  योगदान  पर  समिति  ato
 ato)

 को

 एक  प्रस्तुत  की  जिसमें  लगभग  2,000  डालर  के  खर्च  से  |  परामर्शदाता

 य तों  पर
 नियुक्त  करने  के  लिए  कहा  गया  इसे  भारत  में  विकसित  जव  गेस  सं

 fat  मैनुअल  तैयार  करने  का  काम  सौंपने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिसमें

 समाज-आध्यिक  पहलुओं  की  ओर  यथोचित  ध्यान  रखा  जाए ।  यह  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  ari

 क्रम  के
 अंतरंग  भारत

 में
 राष्ट्रीय

 कायल  गप  के  विकास  के  लिए  एक  आधार  का  काम

 करर

 यूनिकोड  दी  है  के  देश  विकास

 सम्बन्ध  में  भारत कार्यक्रम  के  अंतगंत  जव  गस  संयत्रों  वकत  और  ग गार  के

 में  राष्ट्रीय  स्तर  की  एक  समिति  परियोजना  शुरू  करने  में  तकनीकी  सहायता  देगा
 ।

 10



 मोनिन  उत्तर
 12  1896  (a4)

 1,00.000 सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  दौरान  देश  में

 गेस  संयंत्र  स्थापित  कंरने  के  बिचार  से  एक  व्यापक  काय  क्रम  की  योजना  बनाई  है  ।
 a

 स  संयंत्र  स्थापित  करने  के
 में  1974-75  कौर  1975-76  के  दौरान  20,000  गोबर  ग

 लिए  एक  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया  गया  जिसके  सरकार  लाभानुभागियों

 को  पूंजीगत  लागत  का  25  प्रतिशत  राजसहायता  देगी
 ।

 लाभानुभोगी  शेप  लागत  स्वयं  अथवा

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  लेकर  पुरी  करेंगे  ।

 bay polar
 Shri  Bhagat  Ram  Manhar  Mr.  Speaker,  there  has  been  much  talk  of

 gas  earlier  and  it  hasbeen  appreciated  too.  Farmers  were  a  dvised  to  use  it.  was  cous)

 dered  as  an  alternative  to  face  power  crisis,  butitisregretable  thatithasnot  b  en  popu  wace

 Whether  the  Khadi  and  Village  Industry  Commission  has  recommended  to  the  Agri-

 culture  deparcments  in  various  States  to  set  up  gobar  gas  plants  ;  and  if  ९३१.  the  nwa  oe

 wen  LN
 gor  gas  plants  recommended  to  be  set  up  and  the  namber  of  tne  gob  Lants

 Sz  tioned?

 yw  far  the  central  assistance  given  in  this  regarcl  has  bec

 se  ल
 श्री

 अण्णा साहिब  पी०  शिन्दे  :  1974  तंक
 न

 सयंत्र  चालू  किये
 गये

 है  ।  ९१  at  ग्रामोद्योग  सहित  विभिन्न  एजेन्सियों  को  22  प्राप्त  दए  तथा

 बैकों  t
 दिए  गए  प्रस्तावों  की  संख्या  9,35  ने  को  स्वीकृति  दी

 shri  Bhagat  Ram  Manhar  My  second  Ques  tion  ्  न  हू  ph  तू  to,

 T  what  extent  the  Central  as  ssistance  has  been  utilize  in  this  gy  ह  |

 थ्रो  अब् गा साहिब  पी०  चालू  संयंत्रों  की  पूंजी  लागत  पर  भारत  सरकार  25

 शत  राज-सहायता  देती  है  ।

 Shri  Bhagat  Ram  Manhar  Whether  it  is  a  fact  that  only  the  hig  ranking
 retired  Government  offic:rs  have  been  given  assistance  to  set  up  gobar  gas  plant  »  far  and

 th  uantity do  not  have  cattle  in  adequate  number  so  that  they  may  accumulate  adequat
 yali- gobar  ?  I  want  to  know  whcther  itis  also  a  facc  that  despite  instructions  to  the  na

 5? 3  banks,  they  are  not  giving  advance  to  the  persons  desirous  to  set  up  gobar  gas  pla

 कों  ने श्री  अण्णाताहिडिब  पी०  शिन्दे  :  जेसा  कि  मेंने  अभी  उल्लेख  किया

 90.  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  कर  लिए  हैं  ।  अन्य  आवेदन  vat  पर  विचार  हो  |

 पाच संयंत्र  उन  लोगों  को  स्वीकृत  किए  जाते  हैं  जिनके  पास  पशओं  के  तीन

 ढोर  तक  होते  यदि  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  इसकी  स्वीकृति  दी  गई  है
 जिसकें  पास  ढोर

 को at  माननीय  सदस्य  उसे  मेरे  ध्यान  में  ला  सकते  हैं  और  हम  उस

 ७  |

 Ja  | थ  ari  Jharkhande  Rai  The  gobar  gas  scheme  in  differen  f  our  couatrY
 Start  after  independence  when  we  started  »ianning.  It  is  fact  thai  after  ud  ucing  gas
 the  bar  can  be  used  as  fercitizer.  It  produces  lignt  too.

 in  the  country
 ev

 Sir,  want  to  know  why  this  Scheme  did  not  became  popular
 afiter  25  years  and  it  could  not  be  put  to  use  in  a  big  way  ?

 श्री  अण्गाताहिब  पो०  शिन्दे  :  यह  ठीक  है  कि  गत  20  वर्षों  में  अधिक  नहीं

 मिली  है  यद्यपि  लगभग  7,000  गोबर  गेस  संयंत्र  देश  में  लगे  हुए  जो  दक्षिण
 3
 ह  डे  ।  इसका गुजरात  ae  महाराष्ट्र  देश  के  शेष  भागों  में  उनकी  संख्या  नगण्य

 कारण  शायद  यह  है  कि  इनकी  ग्राह्यता  अधिक  पसंद  नहीं  की  जाती ।
 विस्तार

 सेवाओं  से  भी  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ये  संयंत्र  लगाने  के  इच्छुक  किसानों को  ऋण
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 ccna  came  wp  क

 भी  उपलब्ध  नहीं  हुए  ।  नकद  सहायता  आदि  के  रूप  में  सरकारी  सहायता  भी  पर्याप्त  मात्रा

 में  नहीं  दी  अब  ऊर्जा  संकट  के  संदेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ये  सभी  प्रबन्ध  किए  ar

 रहे  हैं  और  बड़े  बड़े  कार्यक्रम  बनाए  गए  हैं  ।

 Shri  02.1  Charan  Das  Government  have  instructed  the  banks  to  extend
 loans  to  those  who  want  to  instal  Gobar  gas  plants  but  all  the  banks  cannot  reach  villages
 nor  they  intend  to  do  so.  Khadi  and  Village  Industries  Ccmmission  have  taken  up  this  work.
 I  want  to  know  whether  Government  propose  to  offer  some  incentive  for  this,  so  that  others

 might  also  go  to  village  and  set  up  such  plants  there  ?

 राज्य  सरकारें  इस  काय  में  पहल  कर  सकती  हैं  ।  निजी श्री  अण्णासाहिब  पी०  शिव

 तौर  पर  भी  किसान  आदि  इस  में  रूचि  दिखा  सकते  खादी  भवन  के  माध्यम  से
 यह

 काम  होना  कोई  अनिवार्य  नहीं  किन्तु
 किसी  संस्था  की  देखरेख  आवश्यक  है  जो  यह

 देखें  कि  उक्त  संयंत्र  लग  भी  रहे  हैं  या  यदि  उड़ीसा  में  किसी  को  कठिनाई  आ  रही

 हो  तो  सदस्य  महोदय  मुझे  बताए  हम  उसे  दूर  करेंग  ।

 थ्रो  जगन्नाथ  मित्र  किसानों  में  गोबर  गस  संयंत्र  बहुत  लोकप्रिय  है  और  देश  में  7,000

 यत्र  लग  भी  चुके  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  उद्योगपतियों  में  भी  उतना

 ही  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कोई  कायंवाही  की  यदि  तो  क्या  कदम  था

 जा  रहे  ह  और  क्या  कदम  जाएंग े?

 भरा
 अण्गासाहिब

 Tio  शिन्दे  :  मेँ
 यह

 प्रश्न  ठीक  से  समझ
 नहीं

 सका  इस  qt  तथा

 आगामी  वर्ष  हमारा  कार्यक्रम  20,000  लगाने  का  अनुसंधान  काय  बढ़ाया  जा
 रहा

 >
 i  और  अब  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसधान  परिषद्‌  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  aft

 ई श  के
 अलावा  एक  और  अनुसंधान  संस्थान  भी  इसमें  रुचि  ले  रहा  है  ताकि  यह  और

 प्रिय  हो  जाय े।

 Shri  Genda  Singh  It  may  92  clarified  as  to  how  much  amount  was  given  out

 of  the  total  financial  assistance  allotted  for  the  purpose  ?  How  much  time  was  given  and  the

 manner  it  was  spent  ?  Since  Government  had  to  arrang  ४  for  setting  up  such  plants  this  year
 in  view  ofenergy  crisis,  I  want  to  know  the  progress  made  in  this  regard  ?

 को  हिन  पो०  शिन्दे  गत  दो  वर्षों  के  अनुभव  के  आधार  पर  ये  बहत

 कार्यक्रम  आरंभ  किया  है

 मैं  यह  भीं
 बता  चुका  हूं  कि  कती  सहायता  और  अनुसंधान  आदि  के  सीमेंट

 लोहे  आदि  जेसा  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध  किया  जा  रहा  है  जो  इस  संयंत्र  की  स्थापना

 में  काम  आता  है  ॥

 Shri  Genda  Singh  Taz  hoi.  Viinister  may  please  state  the  amount  made  avai-
 12016  by  Government  of  the  total  financial  assistance  allotted  for  the  purpose  ard  what

 report  was  received  as  to  the  manner  of  its  utilisation  ?

 श्री  अम् गा साहिब  पी०  fired  ठीक-ठीक  राशि  का  तो  हिसाब  लगाना  परन्तु

 लगाए  गए  संयत्रों  की  संख्या  तो x  बता ही  चुका

 उत्तर
 के  अनुसार  1974  के  बाद  856  सयंत्र  तयार  थ  और थी

 सरगम
 2,400  सयंत्र  बन  रहे  थे  परन्तु  आश्चयं  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  एक  भी

 संयत
 नहीं  बनाया

 इसक  क।रण  जानना  चाहता
 =  फल थर थ  ह  ह्

 राज्य  सरकार  उदासीन  है  या  किं  केन्द्रीय

 यदि

 =
 तो  इसका  कारण  बताया  जाये |  क्योंकि  यहं  संयंत्र  खाद  और  ऊर्जा  दोनों

 उपलब्ध  करता है
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 3  1975
 bo  गपैेखिक  उत्तर

 ———  ST  NNER,

 श्री  अण्ण/साहिब  पी०  शिन्दे  a  पास  नो  सूची  है  उसके  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  का

 नाम  नहीं  है  ।  शायद  यह  वहां  लोकप्रिय  न  ai  हम  राज्य  सरकार  से  इस  पर  बातचीत

 करेंग े।

 emt  महोदय  :  aaa  वीरेन्द्र  सिह  रामावतार  भागीरथ  भंवर  और

 एम  ०  क़ता मत्त  सभी  उपस्थित नहीं  थ  श्री  ऑकारलाल

 दिल्ला  क  स्कूलों  a  शिक्षा  का  माध्यम

 *  196.  को  ओंकारलाल  बरवा  क्या  समाज  कल्याण  और  war  पह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारती संघ  राज्य  क्षेत्र  की  कुल  जनसंख्या  कितनी  है  और  उसमे

 और  ae  बोलने  वाले  लोग  कितने-कितने  प्रतिशत  हैं  ;  और

 में  कितने  स्कूल
 एसे

 हैं  जिनमें  शिक्षा  का  माध्यम
 और  उदू

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मं  उपमंत्री  ड।०  प1०

 यादव ):  और  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  fear  गया  है  ।

 विवरण

 1971  के
 अस्थायी  जनगणना  के

 आँकड़ों
 के  अनुसार  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय में

 पंजाबी  और  उरद  भाषी  लोगों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  नन  नन

 व्यक्तियों  की  संख्या
 कुल

 जनसख्या

 की  प्रत्यिजतता

 feat  संघ  शासित  क्षेत्र  की  कूल  जनसंख्या  40,65,698

 75.28 हिन्दी  भाषी  लोगों  की  संख्या  0,60,681

 पंजाबी  भाषी  लोगों  की  संख्या  5,48,088  13.48

 4  उद  भाषी  लोगों  की  संख्या  2,31,127  5.68

 अंग्रजी  भाषी  लोगों  की  संख्या  काशित  नहीं  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  में  मान्यता  प्राप्त  एसे  स्कूलों  की  जिनमें  पंजाबी

 और  उद  शिक्षा
 का  माध्यम

 डस  प्रकार
 eee

 स्कोर  की  संख्या

 ललक  लीग

 शिक्षा  का  माध्यम  प्राथमिक  मिडिल  तथा

 उच्चतर  माध्य
 मिक

 ०

 836 हिन्दी  1,518

 अंग्रेजी  112

 पंजाबी  15

 44  18

 13



 Orval  Answer:  March  3,  1975

 लारा  न् ऑ बणा

 I  want  to  know  whether  the  p नग  ta:  ह  ह  ३
 Shri  Onkarlal  Berwa  :  ale  of  Hindi,  Urdu  and

 >u  ijabi  teacners  are  lower  than  those  of  English  teachers  ?

 Shri  D.  P.  Yadav  I  do  not  know  at  the  moment.  It  15  a  separate  to  question.

 Shri  Onkatlal  Berwa  :  Waeahehas  no  information  with  himwhatcan  beasked  ?

 Shri  D.  Yadav  :  Tois  supplimentary  is  not  relevant  .,..(/ntera  ption)

 I  wrt  t»  kiow ५३६८1  Oactclal  Borw.:  waether  the  faciliues  being  given  to

 English  teachers  would  be  extended  to  other  language  teachers  ?

 Allteachers  will  be  given  the  equal  apportunity  and  facilities, Siri  D.  P.  Yadav

 Shri  Madhu  Limaye
 :  Sir,  from  tne  figures  mentioned  by  the  hon,  Miz  ister  it

 s  clear  that  against  a  population  of  93  percent  of  Urdu,  Punjabi  and  Hindi  speaking  people,

 shere  re  112  English  medium  schools.  May  I  know  whether  Government  s  licy  is  to  give
 ce  to  such  schools  ?

 prefe

 Shri  D.  P.  Yadav  :  We  do  not  discriminate  one  against  another.

 | ह  Madhu  Limay  :  This  no  reply.  I  have  quoted  figures.  y  I  know
 ् फ whe  er  there  112  English  Medium  School,  are  these  without  Government’s  poli

 ह
 ह  saa  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  |  तति  यहां  कह

 gar  कि  द्ल्लिग  विद्यालय  शिक्षा  अधिनियम  संसद  मे  पास  किया  ग्रीन  बनाये
 कहता

 द
 गए  यमों  के  अनुसार  यह  व्यवस्था  है  दिल्ली  में  नए  स्कूलों  की  इच्छा

 अल्पसंख्यक  उन  स्कूलों  मे  शिक्षा  का  माध्यम  तो  उनकी  अपनी  भाषा  या  हिन्दी  रख

 सकते  हैँ  ।  इसे  नियम  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  गई  और  इस  समय

 a  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 Shsi  Madhu  Limaye  My  question  regarding  Govnrnment’s  policy  being  that  of  ac

 cording  preference  to  English  medium  school  has  not  be  replied  to.

 Shri  P.  D.  Yadav  :  We  do  not  give  preference  to  any  one.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Sir,  Governments  policy  is  te  have  regioral  Urdu

 anguage  as  m  eoium  of  Secondary  education,  The  regionaanguage  of  Delhi  is  Hindi  and

 Urdu  Payjabi  aavealso  been  recognised  for  some  special  purposes.  Burl  wintto  know

 ether  the  Eng  lish  medium  schooishawbeen  asked  toretainthetcaching  of  English  but  the
 wa
 medium  o  fin  struction  must  ke  an  Indian  language  ?

 Shri  P.  D.  Yadav  १  Hindi  1s  also  heing  taught  to  deve  ern  English

 medium
 schools.

 afi  एच०  एम०  यदि  सरकार  ag  कहती  है  कि  वह  अंग्रेजी  स्कूलों  के  पक्ष  में

 नहीं  है  तो  दिल्‍ली  में  इतने  अधिक  ऐसे  स्कूल  से  चल  रहे  शिक्षा  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  इतने  at  तक  क्रियान्वित  किए  पड़े  रहने  के  कारण  सरकार  का  यह  दावा  तो

 थोड़ा
 ही  लगता

 प्रो०  एस०  न्रुलहस  मैंने  एक  पत्न  द्वारा  आपसे  यह  सदन  से  जाने  की  अनुमति  मांगी

 क्योंकि  दूसरे  सदन  में  मुझे  उपस्थित  होना  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  कृपया  बेठ  जाए ।  मैं  श्री  भूरल  हसन  का  पत्र  पढ़  कर  gary

 हू  जो  यह  प्रश्न  पूछे  जाने  से  gt  मुझे  मिला  था
 ।

 श्री  पोल  मोदी  :  क्या att  यह  पत्र  10.00  बजे  से  पहले  आया  ar?
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 )

 दम

 अध्यक्ष  महोदय  जी  ati  उन्होंने  लिखा है

 3  ate  को  मुझे  राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  के  लिए

 काल  के  तुरन्त  बाद  प्रस्ताव  पेश  करना  कृपया  मुझे  11.55  बज  के  लगभग  सभा  से

 जाने  की  अ_नुमति  दी  जाये  ।

 क्योंकि  11.55  हो  चुके  आप  जा  सकते  हँ

 प्रश्नों  के  ate  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नारियल  विकास  निगम  को  taicat

 *182.  श्री  ab  जनादनन

 श्री  qatar  रवि

 कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  )  क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  नारियल  विकास  निगम  की  स्थापना  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ;  wk

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ate  उसके  उद्देश्य  क्या  हैँ  तथा  उसके
 प्रति  सरकार  की  क्या  प्रफक्रिफक्रिय  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  रिन्द  जी  नहें

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 शहाजहानबाद  के
 पुर्नाघकाश  के  fad  गोष्ठी

 *  184.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड े:

 श्री  हरी  tag  :

 क्या  निमोद  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  चार  वाल
 नगर  शाहजहांनाबाद  के  पूर्णिका  के  वारे  में

 1975  के  पहले  सप्ताह  में  एक  गोष्ठी
 हुई

 यदि  तो  इस  में  क्या  सिफारिश  की  गई  ake  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  मंत्री  क०
 रघुराम  था):(क)तथा  एक  विवरण

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखा

 शाहजहांनाबाद  के  पुनर्विचार  पर  एक  विचार-गोष्ठी  का  आयोजन  31  जनवरी  तथा  1
 वरी  1975  को  किया  गया  इस  विचार-गोष्ठी  में  किए  गए  निर्णय  तथा  सिफारिशें  निम्न

 लिखित  हँ  ——

 1.  बिचार-गोष्ठी  में  चार  मूलभूत  विषयों  पर  विचार  किया  गया  अर्थात्‌  प्राचीन  नगर  की

 मुख्य  तथा  गौण  सामाजिक  अन्योन्यर्क्या  तथा  समस्या  के  नियंत्रण
 उपाय  तथा  लोगों  और  व्यवसायों  को  यदि  विक्रेन्दक्रण  किया  जाय  तो  कहां  शर
 केसे ?
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 नाय

 2.  शाहजहां  तबादला  शेष  दिल्‍ली  के  साथ  मार्मिक  संबंध  है  wie  इसलिए  इसकी  a

 का  अध्ययन  तथा  उनके  समाधान  शेष  दिल्‍ली  शहर  को  छोड़कर  पृथक  रूप से  नहीं  किया

 जा  सकता
 ।

 नगर  को  समस्थास्रों  के  समाधान  नगरीय  व्यवस्था  प्रणाली  में  सुधार

 तथा  उनकी  व्यवस्था  करना  शहरी  serra  जिसकी  आवश्यकता  से  निकट

 संबंध  है  |

 3.  शहर  के  पुर्नविकासे  के  लिए  समग्र  प्रस्तावों इसक  ठीक  नहीं  होगा  कौर  साथ  ही  साथ

 जबकि  चारों  और  विकास  ara  किया  जा  रहा  हो  तो  इसको  से  ही  छोड़ना भी  इसके

 लिए  घातक  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  शहर  को  ठीक  किंया  जाब  |

 4.  समस्त  उत्तर-पश्चिम  भारत  के  वाणिज्यिक  केंद्र  तथा  थोकव्यापारकन्द्र  के  रूप  में  शहर

 की इस  भूमिका  को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  तथा  इसे  सुनियोजित  कियाਂ  जाना

 चाहिये  ।

 5.  पुनर्श्नयोजना
 तथा  पूर्वाभास  की  इस  प्रक्रिया  में  निम्नलिखित  बातें  की  जानी

 चा

 हानिकर  तथा  खतरनाक  व्यवसाय  तथा  गोदामों  तथा  ट्रांसपोट  कम्पनियों

 जो  शहर  की  मार्मिकता  को  समाप्त  कर  रहे  शहर  के  बाहर  स्थानान्तरण  किया

 जाना  चाहिये ं।

 सक्रिय  मनोरंजन  हेतु  खुल  स्थानो  तथा  खेल  को  मैदानों  को  बनाने  att  शहर  में

 सांस्कृतिक  तथा  सामाजिक  गतिविधियों  को  बनाये  रखने  का  कार्य  आरम्भ  किया

 जाना  चाहिये  ।

 दिल्‍ली  की  बुहत  योजना  में  माता सन् दरी  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  नागरिक  केन्द्र  का  निर्माण

 किया  जाना  चा  हि

 शहर  के
 नवीकरण  धार

 की  प्रक्रिया
 में  शहर  के  लोगों  के  जीवन

 में
 उत्तरोत्तर

 । सुधार  लाना
 च

 (=)  वर्तमान  शैक्षिक  सामाजिक  संस्थानों  तथा  सांस्कृतिक  संबंधों  बढ़ावा

 देना  चाहिए  तथा  नये  संबंधों  को  विकसित  करना  चाहिये  ।

 यह  महसूस  किया  गया  था  कि  शाहजहांनाबाद  के  सन्मुख  ast  जटिल  समस्या द्र ों  को  इसके

 पुर्नविचार  तथा  भावी  स्थिति  निर्धारण  के  संबद्ध  में  एक  पृथक  पृथक  प्रक्रिया  की
 यकता  ऐसे  स्थानों  का  निर्धारण  करना  जहां  कटि पय  गतिविधियों  तथा  व्यवसायों

 को  अवस्थित  किया  जाय  अथवा  स्नथान्तांरण  यमुना  नदी  के  किनारे

 के  एक  भाग  का  सुधार  करने  के  प्रश्न  खनिज  ढुलाई  से  जड़ी  रेलपटर्यों  पर  वायु
 अधिकरों  का  प्रयोग  करने  तथा  रेलवे  स्टेशनों  को  दोनों  और  से  खोलने  के  प्रस्ताव

 पर  विस्तार  युवक  विचार  करना  चाहिए  |

 लाचार-गोष्ठी  का  यह  विचार  था  कि  शाहजहांनाबाद  की  समस्याएं  क्षेत्रों  में  जनसंख्या

 की  तुलता  में  सामूहिक  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण
 पैदा  लोगों  क़ी  आबा

 ने  तथा  विभिन्न  प्रकार  के  वाहनों  से  शहर  में  अनेक  प्रकार  कीਂ  समस्याएं  उत्पन्न

 हो  इन  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  नए  भूखण्ड

 ea  करने  का

 उपलब्ध  किए  जाएं  ।  विचार-गोष्ठी  ने  भूमि  को  उपलब्ध  करने  हेतु  निम्नलिखित

 सुझाव  दिया  —o

 sherry  को
 (i)  हानिकर  खतरनाक  उद ज  गों  ग्य
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 ला  a

 (ii)  जनता  को  qu  की  सप्लाई  आदि  के  परस्पर संबंधों
 को  ध्यान

 में  रखते  हुए
 डलियों  तथा  परस्परंदिरोधी  उपयोगों  को  समाप्त

 (iii)
 गोदामों  sat  भण्डा गारों  को

 (iv)
 निर्धारित  थोक व्यापारों  में  से  चलांदा  थोक  पारों  को  हटाना ,  तथा

 (४)  रेलवे  वार्डो
 गोदामों  को  हटाना

 8  शाहजहांनाबाद  के  कई  भागों  को  पैदल  चलने  के  लिये  बनाना  जा  wear  तथा

 इसे  वाहन  यातायात  पूर्णतया  मुक्त  रखा  जा  सकता  है  ताकि  अधिक  से  अधिक

 लोग  रह  सकें  उनका  आनन्दमय  जीवन  बना  रह े।

 9.  उपयुक्त  चीजों को  हटाने  के  लिए  तथा  शहाजहानाबाद  की  जनसंख्या के  कुछ  भागों  को
 वहां

 से  हटाकर  उसे  बसाने  के  लिए  ag  सुझाव  दिया  गया  था  कि  मिनटों
 रोड

 सिविल  लाइन  तथा  यमनापार  के  क्षेत्रों  जसे  शाहजहांनाबाद  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों

 को  इस  प्रयोजन के  fag  उपयोग में  लाया  जाय

 10.  वह  समस्त  क्षेत्र  जो  प्राचीर  शहर  तथा  नई  दिल्‍ली  के  खाली  फड़ा

 रामलीला  मैदान  के  दक्षिण  से  लेकर  रेलवे  लाईन  को  प्राचीर

 शहर  के  एक  अभिन्न  an  के  रूप  में  विकसित  fea  जाने  हेत  सरक्षित  रखा  जाना

 चाहिए  जिसे  इस  के  साथ  उचित  ढंग  से  मिला  जाना  चाहिए  तथा  इसे

 seat  अभिकरण  के  अधीन  जाना  चाहिए  जो  शाहजहांनाबाद  की  पूनम  जीना

 पु नर विकास  का  काय  आरंभ  करेगा  |

 1  लाल  किले  का  उपयोग  एक  सांस्कृतिक  ter  के  सूत  में  किया  चाहिए  तथा

 सेना  को  प्राचीर  शहर  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाना  चाहिए  तत्पश्चात  प्राचीर

 शहर  यमुना  की  ate  खुला  होना  चाहिए  ak  किले  की  प्राचीर  को  यथासंभव

 अपने  मूल  स्थान  पर  ही  बनाया  जाना  चाहिय े।

 12  संबंधित  प्राधिकरणों  द्वारा  तत्काल  इस  are  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  स्थिति  और

 अधिक  खराब  हो  ।  जो  समस्याएं  आज  हें  उन  का  आज  ही  निकाला  जाना  आवश्यक

 है  गर  यह  देखना  है  कि  frat
 लाईसेंस  के  फैक्ट्री  और

 व्यापार
 वीरेन्द्र  कौर

 अधिक  a  बढ़ते  जाए
 ।

 दी घं कालीन
 उपाय  सुझाने  सेव  feats  को  बचाने  के  लिये  अल्प

 वधिक  उपाय  करने  afana z हैं  ।

 13
 स्थिरता

 नियंत्रण  अधिनियम  जो  आज  सम्पत्तियां  के  सुधार  के  एक  रुकावट  है
 ऑर

 उन  कों

 दर्शा  में  और  अवगति  ला  रहा  रिहायशी
 स्थिति  को  और  खराब  कर  रहा  है  ,  उस  एकाकी

 नया  सामाजिक  रुप  दिया
 जानी  चाहिये  जिससे  मौजूदा  लगों  को  वहां  बस

 रहने
 क

 प्रेरणा
 मिले  और  साथ  ही  साथ  क्षेत्र  सुधार  इस  भारती  किया  जाए  fe  उस  में  अधिक

 a
 arg  लोग  खुली  हवा  में  तथा  स्वच्छ  स्थिति  में  रह  सके  ।

 14
 परियोजना

 को  वित्तीय  व्यवस्था  के  ।  मौजूदा  साधनों  से  तथा  उन  साधनों  से  जो  भूमि
 स  स्वयं  उत्पन्न  एक  पृथक  aaa  निधि  बनाई  जाए  |

 15  शाहजहांनाबाद  के
 पूनर्भायोजन

 तथा  पच्चीकार  के  fat  एक  थक
 प्राधिकरण

 स्थापित किया  जाना
 चाहिए

 दय  तथा  उस  प्राधिकरण  दिल्‍ली  के  लिय  समूचे  विकासात्मक  जांच के

 अन्तर्गत  किये  करना  चाहिये  |

 16  मौजूदा  प्रसंग  में
 सबसे

 अधिक  महत्व  पूर्ण  बात  नौकरी  तथा  पुन विकास
 की  अति

 आवश्यक  प्रक्रिया  कों  आरंभ  करना है  ।
 उस

 समय  जब  तक  कि  एसा  कार्य  आरंभ

 करने के  प्राधिकरण  के  रुप  तथाढांचे  के  संबंध में  कोई  निर्णय  लिया
 जाता

 प्रथम  प्रयास  के  रुप  में  यह  afaarat  है  कि  अत्यावश्यक  समस्याओं  कीं  पहचान  हत  एक

 कार्यकारी
 दल  स्थापित  जाए  aa  बिना  और  दर  प्राधिकरण ं  को  उचित

 कार्य  वाही  करने  की  wares  i
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 17.  शाहंउहांनाबाद  के
 इस  पन रवि कास  तथा  पनेंआय जन  को  समस्या  को  मानवीय  तथा

 सामाजिक  दृष्टि  कोन
 से  देखा  जाना  सभो  सुधार  जनता

 के  लिए  gay
 ह

 तथा
 उनके  alae  में  सुधारक  रने

 में  सफ  लता  सुनिश्चित  करन ेके  लिए  किसी

 कार्यक्रम  में
 उनका

 सक्रिय
 रुप

 से  miner  होना  नितान्त  अभिवादन है
 ।

 18  अन्त  तथा  सबसे  महत्व ण  बात
 यह

 है
 कि  से  गमन  नने  शाहजहांनाबाद  के  सुधार  काय

 के  लिए  प्रस्तावित  काय  क्रमों  पर  गर  राजनीतिक  सहमति  सभी  लोगों  द्वारा  मान्यता

 देने  के  महत्व  तथा  आवश्यकता  पर  बल  दिया
 ।

 19  शाहजहाँनाबाद  के  पनेंआय जन जन  तथा  पन विकास  के  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने
 सा  मनार

 नें  इस  बात
 पर  बल दिया  कि  प्राचीन  शहर  के  लोगों  दवारा  प्रस्तावित  कार्यक्रम

 :
 q  अपना

 सहयोग दना  तथा  ७५ उस  स्वीकार  करना  अत्यन्त  महत्व  ण  है  ।

 सरकार  विभिन्न  सिफरिशों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 प्राथमिक  शिक्षा  क  संबंध  मग

 185.  श्री  पील  मोद  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  दर्पा  करेंग  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  में
 प्राथमिक  शिक्षा के  संबंध  में  एक

 अखिल  भारतीय  गोष्ठी हुई  थी

 यदि  तो  उसमें  की  गयी  विभिन्न  स्क्रिरिशों  तथा  व्यक्त  विचारों  का  ब्यौरा  क्या  शर

 गोष्ठी  में  की  गयी  विभिन्न  सिफारिशों  उसमें  व्यक्त  विचारों  के  संबंध में
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति

 विभाग  में  उप  मंत्री
 (tt rrorfi

 डो०
 Tyo

 28  से  30  1975  निगमों  के  अन्तर्गत  प्राथमिक  सीमा

 पर  एक  भारतीय  सार्वजनिक  प्रशासन  संस्थान  अध्ययन  तथा  दिल्‍ली

 नगर  निगम
 के  संयुक्त  तत्वावधान  में  आयोजित  गया  था

 ऐसा  पता  लगा  है  कि  सेमिनार  की  fate  तथा  उस  के  परिणामों  ak  सिफ़ारिशों

 को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  fear  गया  है  ।

 नहीं  उठता

 qat  भारत  म  wal  चोनी  क  वितरण  के  संबंध  मਂ  भ्र  प्राचीन ras

 श्री  शरद  कृषि  आर  पहुंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यड़
 .  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  है  कि  पूर्वी  भारत  के  ARE
 प्रकाश

 भागों

 में  उचित  दर की  दुकानों  के  माध्यम  से  लेवी  चीनी  का  वितरण  करने  के  बारे  में  अविश्वसनीय

 बेईमानी  और  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ;

 (a)  क्या  ae  सच  है  कि  ate  से  प्रभावशील  व्यक्ति  द्वारा  प्राप्त  at  जाने  वाली

 चीनी  के  अलावा  अधिकांश  लेवी  चीनी  काले  बाजार  में  चली  जाती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  सप्लाई  इंस्पेक्टरों  के  जरिए  काय  करने

 वाले  उच्च  नौकरशाहों  तथा  राजनीतिज्ञ
 में  व्याप्त  भ्रष्टाचर  को  राज्य  सरकारें  नहीं  रोक  सक  कौर

 यदि  तो
 इस

 भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  को

 केन्द्र  दुबारा  क्या  परामर्श  दिया  गया  है  ?

 कृषि
 और  ‘faa  मंत्रालय  में

 राज्य
 मंत्री  (att  शाहनवाज  से  एसी

 कोई  विशेष  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  fi  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  लेवी  चीनीਂ  ar  मासिक

 कोटा

 आवंटित

 है  ।  उचित  मूल्य  दुकानों  }  माध्यम  घरेलू  उपभोक्ताओं  को

 खुदरा  वितरण  at  जिम्मेदारी  संबंधित  सरकार  ं  ८ की  होती
 है  ।

 xa
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 कथित  श्रष्टाचारो  आदि  के  बारे  में  यदि  शिकायतें  प्राप्त  हुई  होतीं  तो  राज्य

 सरकारों  द्वारा  उनकी  जांच  कराई  गई  होती  ।  वितरण व्यवस्था  में सुधार करने

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  सुझावों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता
 है

 विचरण

 वितरण  व्यवस्था
 ~

 संधार  करनें  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  ane

 1.  व्यापारियों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  मात्रात्मकसंबंधी  सीमा  कम/करना  जहां  कहीं  वे  अधिक  हों  ।

 2.  चीनीਂ  फैक्टरियों  और  क्षेत्र  के  अन्दर  के  व्यापारियों  दोनों  पर  बराबर  निगरानी

 रखना  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि

 व्यापारियों  द्वारा  स्टाक  रखने  और  फैक्टरियों

 दूरा  बिक्री  तथा  प्रेषण  की  सीमा  का  उल्लंघन  न  किया  जा  सके  और  जहां  कहीं  एसे

 उल्लंघन  का  पता  चले  वहां  कड़ी  सज्ञा  दी  जा  सके  ॥

 3.  वितरण  प्रणालीਂ  को  विशेषकर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सशक्त  बनाना  और

 wat  सुधार  करना
 कि

 घरेलू  उपभोक्ताओं
 को

 राशन  काड  जारी
 किए

 जा  सके  ताकि  लेवी
 चीनी  केवल  हंकदार-व्यक्तियों  को  वितरित  की  जाए  और

 उसे  खुले  बाजार
 में  न

 बेचा  जा  सके
 |

 4.  लेवी  चीनी  का  वितरण  घरेलू  उपभोक्ताओं तक  सीमित  रखना  और  विवाह

 आदि  fa  अवसरों  के  लिए  विशेष  परमिट न  देना  ।

 लेखों  की  अक्सर  तथा  अचानक  जांच  करने  की  व्यवस्था  करना  |

 5.  लेवी  चीनी  की  बिक्री  के  लिए  अधिकृत  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  रजिस्टरों  और

 6.  यह  भी  सुनिश्चित  करना
 कि

 लेवी  चीनी  को  वितरित  करने  वाली  उचित  मुख्य
 की  दुकानें  भी  चीनी  की  खुली  बिक्री

 न  कर
 सकें

 |

 विकेन्द्रीकरण  क  पश्चात  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  fi ~  पर  wa

 *  189.  श्री  फूल चन्द  वर्मा  :
 क्या  समाज

 कल्याण
 और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  विकेन्द्रीकरण  के  पश्चात्‌  राष्ट्रीय
 स्वस्थता  कीर  के  खर्च  में  कई  गुनी  वृद्ध

 यदि  at  उसके  कारण  हैं  ;  और

 राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  कर्मचारियों  के  वतन  और  अन्य  आकस्मिक  कार्यों  पर

 अलग-अलग  वर्ष  1972,  1973  और  1974  में  कुल  कितनी  धनराशि  qq

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति  विभाग  A  उप  मंत्री  डी०  पी०

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 राज्य  सरकारों  की  अनुदानों  के  रूप  राशि  जिसको  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  बजट

 में  व्यवस्था  है  और  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  प्रत्यक्ष  खड़े
 की  गई  राशि  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  स्वस्थता

 कोर  पर  किया  गया  कुल  व्यय  निम्न क्रम  में

 1971-72  2,26,87,000  रुपय

 1972-73  2,34,41,000  रुपय

 1973-74  2,61,24,000  रुपय

 कर्मचारियों  के  वेतन  और  अन्य  फटकर  ad  के  ब्यौर  प्राप्त  किये  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  जायगा

 ag  1974-75  भ  गोबर  गस  संयंत्रों  की  स्थापना

 क  190.

 मौलाना  इसहाक  सम्मति  :  क्या
 कृषि

 और  सिंचाई
 मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा
 करेंगे
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 क्या
 सरकार  ने  वर्ष  1974-75  में  20,000  गोबर  गस  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  उनके
 निर्माण

 की
 राज्यवार  प्रगति क्या  है  ;

 और

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जायगा

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at aroottatea  पी०  :  जी

 1974-75  तथा  1975-76  के  वर्षों  के  दौरान  20,000  गोबर  गगन  संयंत्र  स्थापित  करने

 लिए  सरकार  ने  एक  बुनियादी  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया

 एक  विवरण  संलग्न

 जी  at  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  की  संभावना

 विवरण

 अप्रैल से  निर्माणाधीन  गोबर

 राज्य
 राज्य  क्षेत्र  1974  तक  पूरे  किए  गेरा  संयंत्र

 गोबर
 a

 संयंत्र

 area  प्रदश  46  175

 असम  5

 50  250

 गुजरात  113(30-9-74  उपलब्ध  नहीं

 हरियाणा  )  437

 कर्नाटक  102  432

 45  75

 मध्य  प्रदश  40  100

 महाराष्ट्र  117  205

 10  उडीसा  10

 11
 उपलब्ध  नहीं

 12  10  (31-7-74  20

 तमिलनाडु  61 13  515

 14  उत्तर  प्रदश  53  176

 15  दिल्ली

 ल  नन
 उपलब्ध  नहीं

 योग  856  2400

 फल  एवं  सब्जी  विकास  निगम

 *192.  श्री  बीरेंद्र  सिह  राव
 :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  फल  एवं  रूजीसिकास  निगम  स्थापना  इस  बीच  कर  दी  और

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  की

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहेब  पी०  fire  ):  जी  नही ं।

 (@) फल
 और  सब्जी

 सखि कास  निगम  स्थापित  के  प्रस्ताव  से  संबंधित  ब्यौरे  अभी  भी
 सरकार  के  विचाराधीन  हँ
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 और
 ree

 Proj  ects  to  Control  Floods  and  Increase  Agricultural
 Production  in  Bihar

 *193.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Fatuha-Mokamch-Badahiya  Tal  and  punpun  river  projects  are  very
 di  1Ction  in  Patna,  Nalanda, important  to  Control  floods  and  increase  agricultural  pro

 Monghyr  and  Gaya  districts  of  South  Bihar;

 (9)  if  so,  whether  the  Government  of  Bihar  have  sent  any  scheme  in  this  regard  :

 (5)  if  30,  the  broad  outlines  thereof  ;  and

 (3)  th2  reaction  of  Government  thereto  ?

 a
 The  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  to(d)  The

 que  st  on  of  stoviding  eff2ctive  measures  against  the  recurring  problem  of  prolonged  submcer-

 sion  of  low  lying  areas  of  Fatwa,  Mokameh,  Barahiya  and  other  talsand  the  spilling  of  the

 Funpun  river  and  some  of  its  tributaries  affecting  agricultyral  areas  has  been  cng  aging
 the  attention  of  th:  C2ntre  and  the  State  Government  of  Bihar  during  the  last  few  years.

 In  connection  with  the  submersion  problems  in  the  tal  areas,  the  Mokameh  Taldrainage

 scheme,  Phase  estimated  to  cost  Rs.  26:5  lakhs  was  taken  up  in  1967  and  was  substantially
 compieted  in  1969.  This  provided  for  the  excavation  and  renovation  of  16  drainage  channels

 and  constuction  of  bed  bars  cum  regulators  at  the  outfall  ofeach  drainage  channel.

 S.15s¢quently  after  further  collection  of  data  ana  studies,  the  State  Government  of  Bihar

 prepared  the  Mokameb  Tal  Drainage  Scheme  Phase  [1  with  the  object  of  reducing  the  period
 of  subm*rsion  in  the  tals  for  the  timely  sowing  of  Rabi  crops  and  protection  of  the  summer
 maize  crops  in  the  tal  areas  from  the  early  floods  of  the  Ganga  in  the  month  of  June.  This
 Scheme  estimated  to  cost  Rs.  4-13  Crores  providea  for  the  Construction  of  Hemza  cut  with

 regulators  on  tae  Harohar  river,  raising  ofthe  PWD  Road  and  provision  of  regulators  in  the

 Toad  culverts  and  a  ring  bund  to  isolate  2000  ha  ¢f  bigh  level  Jand  in  the  Tal  between  the

 Hemza  and  the  Harobar  river.  This  scheme  was  examined  by  the  Ganga  Flood  Control
 Commission  and  was  later  considered  by  its  Technical  Advisory  Committee  in  November,

 1974.  This  Committee  made  a  number  ofobservations  onthe  Technicalaspectsofthe  scheme
 and  was  of  the  view  that  the  cost  of  the  scheme  as  planned  weuld  not  be  commensurate  wth

 the  benefits.  The  Gommittee  also  made  some  suggestions  for  further  studies  for  evolving  alter-
 nate  solutions.

 The  tal  areas  were  inspected  by  a  team  of  senior  officers  of  the  Department  of  Irrigat:  o

 of  ths  Miaistry  of  Agriculture  and  Irrigation  eatly  in  February,  1975  who  also  made  so  n

 Sugg*stions  to  improve  the  technical  contents  and  workability  of  the  scheme.  The  sche  n

 has  now  to  be  modified  by  the  State  Government  of  Bihar  keeping  in  view  the  observ  21207
 and  suggestions  of  the  Tecknical  Advisory  Committee  of  the  Ganga  Flood  Control  Commissi  on

 and  the  team  of  senior  officers  of  the  Deparvment  of  Irrigation.

 Regarding  the  flooding  by  the  Punpun  river,  a  22:5  kms  long  embankment  has  been

 Constructed  on  the  left  bank  of  the  river  to  piotect  areas  of  Patna  city  from  the  spi!  of  the
 t

 iver,  A  scheme  estimated  to  cost  Rs.  9°76  crores  was  prepared  by  the  Siate  Governmen
 In  1973  which  envisaged  the  construction  of  embankmenis  on  both  banks  of  the  main  rive!
 and  its  tributaries  Morbar  and  Dardha  in  a  total  length  of  207  kms  and  raising  and  streng

 thening  of  the  existing  emoankment  on  tne  left  side  of  the  Punpun  in  a  length  of  about

 4°5  kms.  The  Tecrnical  Advisory  Committee  of  the  Ganga  Flood  Control  Gommissicn  who
 examined  the  scheme,  recommended  that  in  the  first.  instance  only  an  embankment  in  a

 ength  of  about  10  to  13  kms  was  required  to  be  constructed  on  the  right  bank  near  the
 Confluence  with  the  Ganga  to  prevent  the  [backflow  of  the  Ganga  into  the  Fatua  Tal.

 Accordingly  the  State  Government  of  Bihar  prepared  a  scheme  estimated  to  cost  Rs,  99
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 lakhs  which  consisted  of  three  components  namély  the  Construction  ofan  embankm€nton  the

 right  bankin  a  length  of  13.6  kms,raising  and  strengthening  of  the  existing  embankn  [1611  cn

 the  left  side  in  a  length  of  9.70  kms  and  Construction  of  a  néw  emba  nkment  cn  th  e  left

 bank  in  a  length  of  about  6  kms.  The  Technical  Advisory  Committee  {the  (८7:४०  Flecd
 ;  tec  ccst Con  trol  Commission  approved  the  tirst  two  Components  of  the  scheme  at  estim

 of  Rs.  77  lakhs  which  is  likely  to  benefit  an  ar€a  of  5000  hectares.  The  scheme  has  new  been

 forwarded  to  the  Planning  Commission  for  according  approval  for  its  implementation.

 Parliamentਂ  Programme  in  Schools  &  Colleges

 #194.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Wi!lthe  Mirister  of  Parliamentary  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  new  scheme  5  have  be€n  Considered  for  making**Youth  Parliamentਂ

 iy,  the  Stetes
 programme  more  attraCctive,interesting  and  useful  in  sChocls  and

 eclieges

 (b)  whether  anyscheme  for  training  of  teachers  is  under  the  consideration  cf  the  Mir:

 stry  for  making  this  programme  more  successful  and  attraCtive  ;  and

 (C)  any  future  schemes  for  the  development  and  popularity  of  this  progremm¢
 ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  affairs  (ShrikK-  Raghu

 Ramaiah)  :  (a)  No  new  scheme  has  been  evolved  in  regard  to  the  Youth  Parliament

 Progromme.  However,  the  Central  Government  have  been  advising  the  State  Govéern-

 m€nts  from  time  to  time  to  a:range  Youth  Parliament  Competiticns  in  reccgnised  50100 15
 in  the  States  on  the  pattern  of  the  Youth  Parliament  Competitions  Scheme  for  recognis¢d
 educational  institytions  in  the  Union  Tertitory  of  De!ni.  For  this  purpese.a  sch¢me  (1  firen-

 cial  assistance  to  the  State  Governments  has  been  drawn  up  under  which  expenditure  iInCa-

 rzed  by  €ach  otate  upto  a  ceiling  of  Rs.  1,000  will  be  reimbursed  by  the  Department  cof

 Parliamentary  Affairs,  Government  ofIndia,for  each  Annual  Compéttiticn.

 (b)  &  (c)  No,  Sir.

 एशियाई  कृषि  विकास  संबंधी  अध्ययन

 195.  श्री  एस०  कता सू तु
 :  कया  Sa  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  संयुक्त  राष्ट्र  सामाजिक  विकास  अनुसंधान  संस्थान द्वारा किये
 गये  एशिया

 कृषि  विकास
 के  अन्य

 यन  के  बारे  में  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  और  उक्त  अध्ययन  का  भारतीय  कृषि  पर  क्या

 प्रभाव  पड़ा  ?

 कृषि  और  खिचाई  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  और  )

 संयुक्त  राष्ट्र
 सामाजिक  विकास  अनुसंधान  1974  के  तत्वावधान  में  प्रो  Fo

 आर०  वी०  राव  द्वारा  की  कृषि  में  न्याय  संगत  वृद्धि  नीति  निर्धारण  का  एक  प्रयत्नਂ

 विषय  पर  एक  अध्ययन  कियां  गया  ।  अध्ययन में  जिन  विषयों  पर  राष्ट्रीय  व  अन्तराष्ट्रीय  स्तर  पर

 कार्रवाई  करने  पर  बल  दिया  गये  निम्नलिखित

 (1)  के  कीट-व्याधित  की  प्रतिरोधिता  और  उनमें  निहित  प्रोटीन

 की  मात्रा  आदि  पर  विशेष  रूप  से  बल  देते  हुए  बीजों  पर लगातार  ,
 दल

 लिसानी  और  उन  फसलों  सम्बन्धी  जिनसे  उद्योगों  के  लिए  कच्चा  माल  प्राप्त  होता

 छोटे  किसानों  और  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  प्रदान  करने  के  विचार  से  विभिन्न

 (2)  उपाय  सिचाई कृषि  और  जलवायु  वाली  स्थितियों  के  अनुकूल  अनुसंधान  बजाय

 साधनों  के  बेहतर  सिचाई  व्यवस्था  सम्बन्धी  नये  निर्माण  कार्य  शुरु  जल-निकास
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 और  जल-नियंत्रण  संबंधी  कार्यों  में  सुधार  करने
 के  लिए  एशिया

 के  विकासशील  देशों  को  तक नोकों
 और  वित्तिय  सहायता  प्रदान  (3)  रासायनिक  उवंरक  ओर  अन्य  रासायनिक  निवेशों  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  प्राकृतिक  गस  और  तेल  उत्पादक  देशों  तथा  तकनीकी  जानकारी  से  सम्पन्न

 विकसीत  देशों  के  सहयोग  से  न-लाभ-न-हानी  के  आधार  पर  अन्तराष्ट्रीय  स्वामित्व  और  संचालन

 में  कारखानों  की  स्थापना  (4)  ata  सम्बन्धी  उत्पादन  और  मिकेंशों  दोनों
 के  लिए  भण्डार

 गोदामों  को  fata  रूप  से  जगह-जगह  (5)  विकासशील  देशों  से  खाद्यान्न  और  wy

 कृषि  पदार्थों  केआयात  पर  अपने  सीमा  शुल्क  और  अन्य  रुकावटों  को  समाप्त  करने  यां

 पर्याप्त  रूप  सेकम  करने के  लिए  खांसी  देशों  द्वारा  (6)  विकासशील  देशों  में  राष्ट्रीय

 कृषि  gat  के  ऋण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  (7)  विस्तार

 कर्ताओं  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  सहायता  (8)  विकासशील  देशों  से  नयी  प्रोदोगिको  की

 उनकी  और  वितरण  तथा  बचत  पर  उसके  प्रभाव  और  नपो  प्रौद्योगिकी  में  छोटे  vat

 जीवन  निर्वाह  करने  वाले  किसानों  की  हिस्सेदारी  विषयक  सामयिक  रिपोर्ट  प्राप्त  और  (9)

 विकासशील  देशों  में  जीवन  के  सांस्कृतिक  और  राजनीतिक  पहलूओं

 कृषि-विकास  और  नथी  प्रौदीगिकी  के  उन  पर  प्रभाव  सम्बन्धी  अनु  संतान  के  लिए  सहायता  करना  ।

 भारत  में  अधिकांश  कृषि  सम्बन्धी  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  पहले  सेही  इनमें से  कुछ
 बातों  पर  आधारित  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  में  परिवर्तन  की  भव  श्व ताओं  का

 बराबर  मूल्यांकन  जाएगा  |

 कलकत्ता  अपर
 िश्वतिद  यालय  ों  को  विश्वविद्यालय  अनूठा  आयोग  कनयक बनता न्य नक ६१. द् |  पहा  यत

 *
 197.  थो  प्रियरंजन  दास मूं  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रो  यह

 बनाने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 1974-75  में  केन्द्रीय  तथा  असय

 ग

 विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  की  ओर  से  कितना  अन  दान  दिया

 क्या  छात्रों  की  संख्या  की  दृष्टीसे  इस  समय  कलकत्ता  faa  भारत  में  सब

 से  बड़ा  विश्वविद्यालय  है  ;  और

 यदि  at,  तो
 उक्त  विश्वविद्यालय  को  वित्तिय  दृष्टी  से  aes  बनाने  के  लिए  कया  कारगर

 उपाय  गय  हैं  ?

 समाज  कल्याण  aa  संस्कृति  मंत्रों  (sito:  एस०  बदल  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  दवारा  भरी  गई  सूचना  के  अनुसार  जहां  तक  1972-

 73  के  दौरान  अध्यापन
 विभागों

 में  दाखिल  छात्रों  को  संख्या  का  सम्बन्ध  कलकत्ता  यालय

 पहले
 पांचवी  श्वविदेयालय हमें

 से  नहींहै
 |  यदि  सम्बन्ध

 कालेजों  के  दाखिलों  को  भी  शामिल

 किया  तो  इस  विश्वविद्यालय  में  faq  की  संख्या  सबसे  अधिक  है  ।

 राज्य  विश्वविद्यालयों  को  अनुरक्षण  अनुदान
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  tat  दियां

 जाता  कलकत्ता  विश्वविद्यालयों  को  कुशल  कार्य  करने  हेतू  आवश्यक  राशि  प्रदान  करना

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  जिम्मदारी  है  ।

 भारतीय  जिश्वविदप्रालय ं  सें  टयटोरियल  प्रणाल  के  बार  में  विश्विद्यालय  अनुदान  आयोग  की
 समिति

 *  198.  एस०  राम  गोपाल

 श्री  पृ  लक प्पा

 कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे क्या  समाज
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 ec

 at  भारतीय  विश्वविद्यालयों

 र
 में  agar  ट्यूटोरियल  प्रणाली  की

 जांच  करने  के  लिये

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नियुक्त  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत कर  दियां  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या हूँ

 रिवा
 उना

 पर्पज  जौर
 से रद् वात

 सनी  (to  Tao  (3)  भारतीय
 विश्वਂ

 विद्यालयों  में  वर्तमान
 ट्यूटोरियल

 प्रणाली  की  जांच  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आय

 qara  कोई  समिति  नियुक्त  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 दिया  का  अभाव

 *  199.  श्री  अनादि  चरण  दास

 थ्री  श्रीकिशन  मोदी

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उनका  ध्यान  चण्डीगढ़  से  प्रकाशित  दिनांक  9  1975
 के  एक  अंग्रेजी

 दैनिक  समाचार  पत्र  में  प्रॉडक्टस  फूड  स्केअरसिठी  इन  इंडिया  फोर  टेन  हाउस  मोर

 भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यि  तो  क्या  उनका  ध्यान  मोमनीन  को  इस  टिप्पणी  की  ओर  भी  दिलाया  गया

 फेंकी  भारत  की  कृषि  क्षमता  इतनी  अधिक  फेंकी  वह  पुरे  विश्व  को  खाद्यान्न  प्रदान  कर  सकता

 है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 aia  और  fires  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्गासाहेन  पी०  (3)  तथा

 @)  जी  zi

 सिंचाई  की  योजनाओं  को  समुचित  प्राथमिकता  दो  जाती  है  इसके
 परिणामस्वरूप

 सिचाई  की  क्षमता  1950-51  में  226  लाख  हेक्टर  से  बढ़कर  1973-74  में  446  लाख  हे  स्टार

 हो  गई  पांचवों  पंच-वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  1070  लाख  हेक्टेयर  की  कुल  संभावित  क्षमता

 में
 से

 570  लाख
 हूँ  कटार  की  सिंचाई  क्षमता  का

 लक्ष्य
 रखा  गया  इसे  तथा  अन्य  उपायों  को

 qe TT  रखते  हुए  पांचवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  14  करोड़  मीटरी  टन  खाद्यान्नों

 के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 रिपेयर  इन  कम्पसਂ  aaa
 से

 प्रकाशित  समाचार

 *  200.  श्री  शशि  भूषण  क्या  समाज  कारण  और  संसक्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें कि

 क्या  7
 1975

 के  अंग्रेजी  के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्र  में

 रिएपियर  आन  ais  से
 प्रकाशित  इस  आशय  केस गा चार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  कि  मादक  द्रव्य  कैम्पस  में  फिर से  से उपलब्ध
 हाने

 ल  ग  Q  और
 एक

 कालेज  के

 जलपान गु  ह  कर्मचारियों  दवारा  चोरी  छिप  हशीश  बेची  जा  <ol नशा  ब arty

 इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  उक्त  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है  अथवा  करने  का  विचार
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 ry
 समाज  कल्याण  arr  सं  fae  पड cad  a  |  न्र  ह  है  | है (at  हमला  सस

 aweਂ  दि कुल  (*)  जो  हां  ।

 न  तो  सरकार  और  न  दिल्लो  विश्वविद्यालय  को  हो  इस  बात  को  जानकारी  है
 हि

 a मादक  द्रव्य  कम्पस  में  फिर  से  उपलब्ध  होने  लगें  ्  या किसी  कालेज  के  जलपान गह  में  हशीश

 बेचा  जा  रही

 पंजाब  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  दुत  कार्यक्रम  का  निष्पादन

 1791.  भान सिह  भोरा  star  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करें  नेकी  :

 क्या  पंजाब  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  द्रुत  कार्यक्रम

 का  निष्पादन  सन्तोषजनक  रहा  ;  और

 यदि  नहीं,तो  उसके  क्या  कारण

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (art  अण्गासाहिब  पी०  :  om

 को  त्वरित  योजना  पंजाब  में  3  वर्षों  को  अवधि  अर्थात्‌  1971-72  1972-73  और

 1973-74  में  सन्तोषजनक  रूप  से  कार्यान्वित  की  गई

 निधियों  का  बंटित  किया  गया  व्यय  और  da  किया  गया  रोजगार  नोच

 गया  =

 Ro
 हा  कि

 निधियों  बंटित  धन  किया  गया  dat  facaqr ce
 आबंटन  राशि  व्यय  गया  रोजगार

 का  ऋण ण  पण श्रम  दिनों

 1971-72  137.50  137.50  146.01  31.29

 1972-73  140.50  140.56  142.16  24.27

 1973-74  123.00  123.00
 123.13

 18.74

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 नव-साक्षरों  के  लिए  साहित्य  का  प्रकाशन

 1792.  शो  नत्रा घण  चन्द  परा  "7 6 c Ne  क्या  fet,  से  कम्  se  ew’ व  WV
 £ a.

 ण  आर  संपत्ति  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंगे  ||  क

 क्या  नव-पारों  के  साहित्य  प्रकाशन  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  |
 xy.

 आर

 यदि  तो  इस  योजना  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  कया
 है

 ?

 भिक्षा  ओर  माज  कल्याण  मंत्रालय  तवा  संस्कृति  fear  में  TI-AAi  (sty  डॉ०  पं।०

 :  तथा  नव-साक्षरों  के  लिए  साहित्य  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने के  लिए

 सरकार  पहले  से  ही  कई  कदम  उठा  रही  प्रादेशिक  भाषाओं  में  इसी  प्रकार  के  प्रयत्नों  के के

 मार्गदर्शन  के  प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  स्वयं  feet  में  सामग्री  कानून  तयार  करता

 नेव-साक्षर  |  उ  सत्य  के  उत्पादन  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  स्वैच्छिक  एजेंसियां  को  वित्तिय  सहायता
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 दौ  जाती  तथा  हरेक  प्रादेशिक  भाषा  में  नद-साक्षरों  के  लिए  सर्वोत्तम  पाण्डल्‍लिपियो  के
 चयन

 के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  विधिक  प्रतियोगिता  आयोजन  किया  जाता  जिस  एक-एक

 हजार  रुपये  के  पुरस्कार  होते  ग्रामीण  पुस्तकालयों  तथा  समाज  शिक्षा  केन्द्रों
 में  मुफ्त  बांटने

 के  लिए  हरेक  विजयी  प्रविष्टि  की  1500  प्रतियों  की  एक  मुश्त  खरीद  की  जाती
 है

 ।

 Foodgrains  Damaged  During  1974

 1793.  Shri  B.  S.  Chowhan
 wall

 the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  the  total  quantity  offioodgrains.  indigenous  or  imported,  damaged  destrcyec  during

 theyear  1974;

 (b)  the  causes  thereof  ;  and

 (c)  the  measures  taken  by  Government  to  check  recurrence  thareci  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  to  (c)  The  required  information  is  being  collected  and  will

 belaid  on  the  table  ofthe  Sabha  on  receipt  of  the  same.

 N.  B.  O.  New  Certification  Scheme  For  New  Building  Products

 1794:  Shri  Banamali  Babu  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  N.B.O.  has  formulated  a  new  certification  scheme  for  adoption  of  new

 building  products  and  techniques  for  construction  ;  and

 (b)  ifso,  the  manner  in  which  the  scheme  wil!  be  executed  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  A  |  i)  2  ह ‘airs  (S  hri  K.  Raghu

 Ramaiah)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Scheme  is  not  yet  finalised.  However,  it  will  be  executed  by  the  National

 Buildings  Organisation  through  an  ‘Agreement  Board’  constituted  by  experts  drawn  trom

 various  technological  disciplines  connected  with  the  building  industry.

 परोक्ष  ast]  में  अमूल  परिवर्तन  करना

 1795.  श्री  wear  एम०  पटल

 श्री  जी०  झ्र 1 हे ह  फानन

 श्री  चौधरी  राम  प्रकाश

 क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  वर्तमान  परीक्षा  प्रणाली  में  आमूल  परिवर्तन  करने  की  तत्काल  आवश्यकता

 पर  बल  दें  रही  और

 यदि  तो  इसका  afar  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 साज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  फूलं
 :  और

 अनेक  उपाय  fea  गय वर्तमान  परीक्षा  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिये
 साते

 ह  विश्वविद्रप्रालय

 अनुदान  आयोग  ने  एक  विशषज्ञ  समिति  की  सुधार-कारे  ना ६  की  एक  योजनाਂ

 नामक  रिपोर्ट  की  उसमें  की  गई  सिफा'रशों'के  काय  fama  हेतु  सभी  विश्वविद्यालयों  को  भज
 त् al  गई  ह्  fore  प्रति

 दिया  राज्य  सरकारों  को  भी  उक्त  रिपोर्ट  की  प्रतियां  भज

 संसद  के  पुस्तकालय  में  भी  उपलब्ध
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 परीक्षा  में  सुधार  करने  aa  की  योजना  को  arian  करने  के  fan  fie

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  a  निम्नलिखित  12  सलरिश्वविद्यालयों  का  चयन  किया

 (1)  अलीगढ़  म  स्लिम  अलीगढ़

 (2)  आन्ध्र  विश्वविद्यालय  वाल्ट  यर

 (3)  एम०  एस०  बड़ौदा  बड़ौदा

 (4)  पंजाब  विश्वविद्यालय  चण्डीगढ़

 (5)  गोहाटी  विश्वविद्यालय  गोहाटी

 (6)  राजस्थान  जयपुर

 (7)  जादवपुर  यादव पर

 (8)  पुना  पना

 (9)  सागर  गर

 (10)  मैसूर  मंसूर

 (11  मद्रास  मद्रास

 (12)  कालीकट  विश्ववर  कालीकट

 पड़ौसी  विश्वविद्यालयों
 में  इसी  प्रकार  का  परिवहन  लागू  करने  के  लिए  य  विश्वास  मुयालय

 माग-द्शकों  के  रुप  में  कार्य  करेंगे |  क्रम  संख्या  1-10  और  12  पर  उल्लिखित
 विश्वास  दयाल

 यां

 ने  आयोग  को  यह  सूचित  किया  है  दि  आवश्यक  मार्गदशों  रुप
 रेखाओं

 का  सुझाव  देने  oe  लिये

 उन्होंने  अपनी  अलग  परीक्षा  सुधार  कार्यान्वयन  समितियां  नियुक्त  की
 रवाँ  की

 a  |  कारवाई  को  yqyaal योजना  की  रिपोर्ट  का  aaa  यत  इन  ।
 विश्वास  वेद

 या
 लयोंमें

 विभिन्न  स्त  रोप  र

 में  की  गई  सिफारिशों  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिये  आय  एक  कार्यान्वयन  समिति  का  भी

 गठन  किया

 उपरोक्त  विश्वविद्यालयों  के  अतिरिकत  कई  wa  विश्वविद्यालय  शायर  वर्णपुर  विश्व

 डिब्रूगढ़  fi  जवाहर  लाल  नेहरु  केरल  विश्व  विद  aa,  मदर

 चि श्व विद्या

 _

 मेरठ  उस्मानिया  विश्वविद  रुको  विश्व वि दू  सम्बलपुर

 स्तिश्वविद्यालय
 और  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय  और  दक्षिण  गुजरात  कि  fan  सिफ  रिश

 किये  गये  सुधारों से  संबंधित  उपायों
 को

 कार्यान्वित  करने के  बारे  में  कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ।  भरत  में  पि

 ः  | विश्वविद्यालयों  ने  पहले  से  ही  समेस्टर
 अथवात्रममासिक  परीक्षा  पशुपति  को  अपना  नलिया

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  परीक्षा  सुधार  के  faa  पर  विचार

 करने  के  लिये  1974  के  दौरान  चार  क्षेत्रीय  कार्यशालाओं  का  आयोजन  frat

 a
 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  परीक्षा  की  एक  नई  पर दुघ ति  तेयार  को  re  जिसकी  मायने

 विशेषता  यह  हैकि
 माध्यमिक

 सकल  पाठयक्रमों  की  परीक्षाओं
 का  परिणाम  एक  पांच  सूत्री

 मान  के

 आधार  पर  प्रत्येक  विषय  में  tet  के  में  दिया  जायेगा  और  प्रमाणीकरण  के  प्रयोजन  के  लिये

 कोई  समग्र  ग्रेड  नहीं  किया  जायेगा

 राष्ट्रीय  शैक्षणिक  अंतु संधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  भी  स्कूलों में
 परीक्षा  सुधार  वे  अपन

 कार्यक्रम  को  तीब्र  कर  दिया  इस  कार्यक्रम  के  दो  मुख्य  उद्देश्य  परीक्षा ओं  को
 के

 विकास  का
 एक

 मान्य  और  विश्वसनीय  बनाना  तथा  अध्यापन  और  अध्ययन मे  करने  का  एक
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 शक्तिशाली  सहायक  साधन  इन  उद्देश्यों  को  बाहर  परीक्षाओं  और  सकली  मूल्यांकन
 के  माध्यम  से  प्राप्त  करने  कालिया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हूँ  ।  राष्ट्रीय  शारीरिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण

 के  सहयोग  से  निम्नलिखित  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  प्रशासनों  ने  परीक्षा  सुधार
 के  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किय  4  a

 ro  ot x  ee  oa  संघशासित  क्षत्र

 (1)  Trey  प्रदेश  (1)  दिल्‍ली

 (2)  असम  (2)  दमतअैर  दीव

 (3)  गुजरात  (3)  पॉंडिचेरी

 (4)  हरियाणा

 (5)  कर्नाटक

 (6)  केरल

 मध्यप्रदेश (7)

 (8)  महारष्ट्र

 (9)  मणिपुर

 ।  10)  उड़ीसा

 पंजाब (11)

 (12)  राजस्थान

 (13)  तमिल  नाडु

 (14)  उत्तर  प्र  दे

 (15)  पश्चिम  बंगाल

 कृषि  वैज्ञानिकों  के  कार्य  को  परिस्थितियां  एवं  उसके  वेतनमान

 1796.  Tia  मन कर  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  ने  कार्य  केलिये  उत्प्रेरक  उपाय  के  रूप  में  कृषि  वैज्ञानिकों  की

 परिस्थितियों
 को  सुधारने  एवं  उनके  बतन  का  पुनः  निर्धारण  करने  कैस्टिले  विशेष  उपाय

 किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथा  क्या  हैं ;

 देश  में  बेरोजगार  कृषि  वज्ञानिकं/स्नातक ं  की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 कृषि  विकास  के  कार्यक्रम  में  उनका  ढंग  से  उपयोग  करने  कालिया  क्या  उपाय

 गये  न्र  ?

 क़षि  fag  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (aft  अग्गयाहिब  पी०  :  और

 ऋषि  विभाग  में  नियुक्त  कृषि  वैज्ञानिकों  और  टेक्निकल  कमंचारियं  के  वेतन-मानों  को  तीसरे

 बतन  आयोग  के  सुझावों  के  अनुसार  आवश्यक  सुधारों  के  साथ  संशोधित  कर  दिया  गया  है  ॥

 इसी  प्रकार  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  नियुक्त  कृषि  वैज्ञानिकों  का  वेतन  मान  भी  संशोधित  कर

 गया  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  कृषि  वैज्ञानिकों  की  काय

 रि थितियों  को  सुधारने  के  उपाय  भी  किये  जा  रहे  निर्धारित  की  जा  रही  नयी  कार्मिक  नीतियों

 के  अंग  स्वरुप  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  कृषि  अनुसंधान  सेवा  गठित  करने  का  प्रस्ताव
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 इस  .  से  वा  में  550-900  रू०  तथा  1800-2250  Bo  केबीच  के  कान-मान  शामिल  होंगे  ।

 इसमें  3500  रू०  तक  के  अधिक  बेसन-मान  वाले  पद भी  हो  सकते  जिन्हें  उपयुक्त  सेवा  मे

 शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  सेवामें  नियुक्त  वैज्ञानिक  एप  वज्न  far

 भर्ती  बोर्ड  द्वारा  गठित  aaa  पैनल  द्वारा  समय-समय  पर  किये  जाने  वाले  मुल्यांकन  के  जाय

 निहित  अपने  कार्यो  सम्पादन  के  आधार पर  3500  रू०
 के  अधिकतम  बेसन-मान  तक  पहुच  सते

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  में  कुछ  शिकायत  कक्ष  गठित  किये  जा  are

 और  कुछ  गठित  fet  जा  रहे  इनके  माध्यम  से  कर्मचारियों  को  व्यक्तिगत  शिकायतें  बयक
 त

 करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  फोरम  सुलभ  होगा  ।  अनुसंधान  संस्थानों  में  संयुक्त  कर्मचारी  परिषद

 गठित  करने  का  भी  प्रस्ताव  वैज्ञानिकों  को  अपनी  जीवन-वृत्ति  में  उन्नति के  बेहतर  अवसर  एवं

 ara  और  ard  संचालन  संबंधी  स्वतंत्रता  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  उपयुक्त  उपाय  किय  गये ह  ।

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  बेरोजगार  कृषि  वैज्ञानिकों  स्नातकों  की
 ठीक-ठीक

 संख्या  उपलब्ध नहीं  फिर  31  1973 तक  देश  के  विभिन्‍न  रोजगार  दफ्तरों

 के  साम्प्रतिक  रजिस्टरों  में  दर्ज  किये  गये  कृषि  स्नातकों  की  ae  8.913

 और  कृषि  स्नातकोत्तर ों  की  संख्या  959  थो  ।  इसमें  दिल्‍ली  के  विश्वविद्यालय  रोजगार

 एवं  मागं  दर्शन  ब्यूरो  में  दर्ज  संख्या  भी  शामिल  लेकिन  अन्य  एसी  ब्यूरों  की  संख्या  नही ं।

 इंजीनियरों  ।  डिप्लोमा  धारी  व्यक्तियों  और  कृषि  स्नातकों  को  रोजगार  प्राप्त

 करने  में  सहाय  ताकने  की  दृष्टी  से  कृषि  विभाग ने  कृषि  सेवा  केन्द्रों की  स्थापना  करने  के

 लिए एक  परियोजना तै  यार  की  इस  परियोजना के  अंतगर्त  1975  के  अन्त  तक  एसे

 1,808  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  और  अब  तक  करीब  2,790  नय

 उद्यमशील  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  जिसमें  कृषि  स्नातक  भी  शामिल

 Estimated  cost  of  Sukata  Project  in  Madhya  Pradesh

 1797:  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Agriculeure  and  Irrigation  be  p!cascd
 state

 (a)  the  original  estimates  of  cost  of  Sukata  Project  in  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  the  number  of  times  original  estimates  were  revised  as  also  the  final  estimates  thereof
 and  the  reasons  for  revising  the  cost  of  the  project  ?.

 The  Deputy  Minister  in  the
 lakhs.

 Ministry  of  Agriculture  and  (Shri
 K.  N.  Singh):  (2)  Rs.  156.52

 (b)  Three  revised  estimates  were  sent  by  the  State  Government  and  the  latest  estimated
 cost  of  the  project  is  assessed  to  be  Rs.  483.02  lakhs.  The  reasons  for  revision  are  indicated
 to  be  changes  2  ecessisitated  in  the  project  proposals  as  a  result  of  detailed  investigations  for
 the  surplusing  works,  Silt  Storage,  Canals,  Construction  materia!  and-increase  in  price.

 राजस्थान  नहर  के  अन्तत  एकीकृत  बहुमुखी  कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 1798.  श्रोलालजी  भाई :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या सरकार  ने  राजस्थान  नहर  के  rata  एकीकृत  बहुमुखी
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 के  लिय  कमांड  क्षेत्र  प्राधिकरण  का  गठन  किया  और

 यदि  हां  ,  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  कया

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्गासाहेबपी०  :  )  और  (a)
 राजस्थान  सरकार ने  अपने  आदेश  संख्या  एफ  6(13)  AE केक  5173  दिनांक  25-7-74  के  अनुसार
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 राजस्थान  नहर  प
 रियो  जन  के  सम्बन्ध मं  एक

 कमांड  क्षेत्र
 प्राधिकरण  का  गठन  कि  या  कमांड  क्षेत्र

 प्राध्थिकंरण के  बोर्ड  में  निम्नलिखित  व्यक्ति  शामिल हैँ
 :--

 अध्यक्ष तथा  प्रशासक (1)  क्षेत्र  विकास  आयुक्त

 (2)  राजस्थान  नफ़रत  था  अध्यक्ष  राजस्थान  नहर
 बलों

 या
 सदस्य

 (3)  सचिव  alo  To  डी०  सदस्य

 (4  वित्तीय  आयुक्त या  उ  नका  प्रतिनिधि  सदस्य

 (5)  राजस्व  तथा  वन  आयुक्त  या  उनका  प्रतिनिधि

 (6)  विशेष

 (7)  काल  नाइजशन

 (8)  ऋण  संस्थाओं  का  एक  प्रतिनिधि

 (9)  प्रमुखों  तथा  अन्य  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  के  दो  नामजद  व्यक्ति

 (10)  किसानों  के  से  एकਂ  कमजोर  वर्गों  का

 (11)  उप  क्षेत्र--विकास  आयुक्त  कमाई  ad  सदस्य  सचिव

 प्राधिकरण

 1.  सलाहकार  समितियों  को  गठित  कर  सकेगा  जिनमें  विभिन्न  विकास  क्षेत्रों  अधिक  प्रतिनिधि

 शामिल  TT

 2.  कमांडर  प्रकरण के कायें के  काय  तथा  उत्तरदायित्व  निम्न  प्रकार  होंग

 (1)  पानीकोख्रोत  से  लेकर  काम  तक  पहुंचाने  के  विषय
 कके

 कारगर रूप से  व्यवस्थाकरना |

 (2)  संस्थात्मक  धन  तथा  अन्य  माध्यमों  से  ख़वणक्षेत्र
 के

 अन्दर  भूमि  विकास  के

 जिनमें  जलधाराओं  की  पुनव्यंवस्था  तथा  भूमि  भूमि

 सुधार के  कार्य  व  खेत  की  नालियों  आदि  का निर्माण  शामिल  की  आयोजना  तथा

 उसका  क्रियान्वयन  |

 (3)  बंदीਂ  की  एक  उचित  प्रणाली  को  लागू  और  विभिन्न  खेत  केलिए  जल  का
 उचित  ढंग  से  वितरण  क

 (4)  सतही  सिंचाई को  अनुसूचित  करने  केलिय  भूमिगत  जलका  विकास  करना

 (5  उपयुक्त  फसल  प्रतिमानों  का  चयन  तथा  प्रारम्भ ।

 (6)  ऋण  तथा  अन्य  सभी  आदानों  की  सप्लाई  और  सेवाएं  |

 (7)  परिसंस्करण-सुविधाअ ं
 और  संचार  व्यवस्था  का  विकास  ।

 (8)  छोट
 किसानों

 सीमान्त  किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों  के  क्रियान्विति हेतु  अलग-अलग

 कार्यक्रम  तैयार  करना  ।

 (9)
 पशुधन  विकास

 ard
 वाली  आदि  के  माध्यम  से  कृषि  कार्यों

 में
 विभिन्नता लाना 4

 30



 12  1896  )
 लिखित  उसर

 $$$

 (10)  सड़कों
 तथा  फार्मों  के  लिए  रक्षात्मक  वानिकी  अनकमन्डिड  भूमि

 चरागाह  विकास  इंधन  के  काम  आने  वाली  लकड़ो  के
 वक्ष  लगाने आदि  |

 (11)  टाउन प्लानिंग  ग्रामीण  आवास  मौजूदा  और  नए  गांवों
 का

 विकास
 तथा  विपणन

 केन्द्र

 का  विकास |

 3.  राजस्थान  कैनाल  स्टेट औैर  स्टेट  ग्रोस  कमांड  एरिया  कमांड  क्षेत्र  प्राधिकरण के

 अधिकार  क्षेत्र  में  होगा 1

 आवाम  म॑  चावल  और  धान  क  अधिक  मलय

 1799.  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  का
 ध्यान

 1975  में  आसाम  राज्य
 में

 चावल  और
 धान

 के  ऊंचे  मूल्यों की  ओर  दिलाया गया

 क्या  निम्न  क्रय  शक्ति  के  परिणामस्वरूप  आसाम  राज्य  में  गोलपाड़ा
 और  कामरूप  जिलों में  भुखमरी  की  सी  स्थिति  बनने  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार

 ठीक है  ;  और

 कया  गोलपाड़ा  के  गतवर्ष  केअनुभव  को  देखत  हुए  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार को  निदेश

 देगी
 कि

 वास्तविक  रूप  से  संकटग्रस्त हुए  लोगों  राजसहायता  दरों  पर  चावल और
 गह  उपलब्ध fea  जाय  ? ्

 कृषि  और  faa  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  (at  अश्गासाहित्रपी०  finea  से

 राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  देने  के  लिए  कहा  गया  प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा के  पटल

 पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 fata  प्रश् याप् कों  को  राष्टीय  प्राध्यापक  पद  देन  को  योजन

 1800.  शो  वसन्त  ais  क्या  समाज  कल्याण और  संस्कृति  मंत्री  यह
 की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  विभिन्न  क्षत्रों मं  सीमित  प्राध्यापकों  को  राष्ट्रीय-प्राध्यापक  cae  की

 योजना  को  पुनर्जीवित  करने  का  निर्णय  किया है

 यदिहां,त  ो  उत्ससंबंधी  तथ्य  क्या  और

 यदि  तो  योजना  निलम्बित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fat
 समाज  कल्याण  तथा संस्कृति  मंत्रो  एस  नरूला  :  और  राष्ट्रीय राष्ट्रीय

 प्राध्यापक  अनुसंधान  योजना को  संशोधन  क  रने के  लिए  प्रस्ताव  सरकार  vy)  भजगए

 विचार के  बाद  यह  तय  किया  गया  था  कि
 इस

 योजना
 को

 अभी
 बिना  किसी  परिवहन  के  जारी

 रखा  नामांकन/सुझाव  प्राप्त  हो  गए  हैं  तथा ये  विचाराधीन  हैं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 भारत  म  खाद्य  स्थिति

 1801.  श्री  क्या

 गा  कृषि

 और  fired  सियह  बताने  की
 कृपा  करेंग कि  :

 तथा
 अमरीका  तथ

 .
 राष्ट्रसंघ  के  खाद्य  विशेषज्ञों  ने  यह  बताया  हैकि

 की  खाद्य  स्थितिਂ में  उल्लेखनीय  सुधार  रत
 में  हुआ  और

 31



 Written  Answers

 a  ee  Phalguna
 12,

 1896.0
 (Saka)

 यदि  होता  उसकी  रूपरेखा  क्या

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अण्ण[साहिब  Tio  fared):  तथा

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  खाद्य  विशेषज्ञों  के कथ्थित
 वक्तव्य  सरकार  कें  ध्यान  में

 आ
 ये  है  ।

 अन्तिम
 तिमाही  से  cast  खाद्य  स्थिति  में  सुधार  हुआ  उत्तरी  भारत  के

 कई  भागों  में  शीतकालीन  वर्षा  से  रबी  फसलों  को  लाभ  पहुंचा  है  और  यदि  मौसम  के  भाग

 में  मौसम  की  स्थिति  अनुकूल  बनीरही  त  ोइसवर्ष  रबी  की  पैदावार में  पर्याप्त  वुद्धि  हमने  की  आशा

 की जा  सकती है  ।

 Expenditure  on  Construction  of  Shanti  Van

 1802.  Shri  Hukam  Chad  Kachwai

 Shri  1२.  V.  Bade
 Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  expenditure  incurred  so  far  on  the  construction  of  Shanti  Van;
 and

 (b)  the  time  likely  to  be  taken  in  the  completion  of  the  work  and  the  total  expenditure
 estimated  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Minister  of  works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K-

 (a)  An  amount  of  Rs.  74.94  lakhs  has  been  spent  up  to Raghu  Ramaih

 January,  1975-

 (b)  The  basic  development  has  already  been  done.  The  residua!  work  in  hand  will  tak

 about  a  year  and  the  estimated  expenditure  will  be  Rs.  1.20  lakhs.  However,  the  proces®
 of  development  does  not  remain  static  and  more  works  might  be  taken  up  if  considered  nece-

 ssary.

 भेडों  की  आयात

 1803.  श्री  पी०  बैंक  सुब्बया  :  क्या  कृषि  और  र्पिचाई  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन  से  उत्पादनके  लिए  स्थानीय  मे  डॉ  की  नस्ल  सुधार  के  लिए  भारी  संख्या
 में

 भेडों का  आयात  गया है  ;

 और

 इन  भेडों से  स्थानीय  नस्ल
 की

 भेडों
 में  सुधार  करने

 में  किस  सीमा
 तक

 सफलता  मिली

 ऊन  उत्पादन  में  इससे
 कितनी  सहायता  मिलने  की  सम्भाव ना

 कृष  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  जी  at

 तथा  (77)  संकर  प्रजनन के  जरिये  अधिक  और  बढ़िया  ऊन  वाली  भेडों के  प्रचलन  का
 ७  ba

 मूल  ver  स्थानीय  भ  हॉकी  ऊन  की  किस्म  और  मात्रा म  सुधार  करना  संकर  प्रजनित  भेडों

 में  50  प्रतिशत  विदेशी  रकत  से  उनके  वजन  में  लगभग  80  प्रतिशत  ऑर  ऊन  के  वजन  में  लेग भग  50

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इस  से
 उन  की  किस्म

 में  भी  सुधार  हुआ  है  |

 खिज पदा डा  Tq  जल  सप्लाई  योजना

 1804..  डा०  दे  एल०  क्या  निर्माण  और  आवास  मं त्तीय ह  बताने  की  कराकर  किः

 ल  सप्लाई  करने  केलिये  नगर  भारत  के  किसी  भी नगर  कोसेर्ज

 अन्य  नगर  की  तुलना  में  अधिक  अनुकूल  रूप  से  स्थित  नगर
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 बया  विजयवाड़ा  में  प्रतिदिन
 दो

 सौ  लाख  गैलन  जल  —— ACATS HT  की
 लागत

 भारत  में yr  Pc  y>
 किसी  भी  अन्य  महत्वपूर्ण  नगर  में  समान  मात्रा  hs  द  |  की  सप्लाई  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि का

 लगभग  दसवां  भाग  और

 ate
 तो  विजयवाडा  में  रहने  वाले  लोगों को  पर्याप्त  जल  की  सप्लाईकरने  में  fears

 के  क्या  कारण

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :
 Tr (*)

 से

 अपधई्षत  सुचना  एकत्र की जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पर  रख  दी  जाएगी

 भारत  पर  नियंत्रण  विषयक  दोषी  दल  की  सिफारिश

 1805.  श्री  रोबिन  काका  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 एक  विशेषज्ञ  दल  ने  अक्तूबर  1974  मास  म
 महिला  भूक्षरण  क्षेत्र  का

 दौरा  T  था

 यदि  तो  उपरोक्त  क्षेत्र  में  भूक्षरण  नियंत्रण  के  लिए  उनकों  क्या  सिफारिश  और

 उपरोक्त  क्षेत्र में  भूक्षरण  पर  नियंत्रण के  लिए  विशेषज्ञ  दल को  सिफरिशों को  कार्यान्वित

 करने के  लिए  अब  तक  क्या  उपाय  किये गये

 wager  नियंत्रण
 बाढ़

 आयोग  के  सलाहकारों  केब पड  ने
 1974

 में  मिला  कटाव  क्षेत्र का दौरा  किया था

 कृषि  और  रिप्रंचाईमंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदारनाथ

 और  सलाहकारों  के  बोर्ड  ने  कटाव  को  रोक  थाम  के  लिए
 एक  स्कीम  तैयार

 करने

 की  fenton
 की  है

 जिसमें  दो
 पत्थर  के

 और
 आठ  स्परशामिल  हैँ

 ।  तदनुसार  ब्रह्मपुत्र

 बाढ़  श्वियंत्रण  आयोग  ने  1975  75  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  एक  स्कीम

 प्रस्तुत  की  थो  ।  केन्द्रीय
 जल  आयोग ने  जांच  करने  के  पश्चात्‌  इस  स्कीम  में  कुछ  परिवर्तन

 किया

 गया था  |
 उसके  बाद  24  1975

 को  हुई  सलाहकारों  eats
 की  बैठक में  58.5  लाख .

 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर
 इसमें  जून  दे  दी गई  at  जैसा  कि  बाढ़  नियंत्रण  की  स्कीमों पर

 काय  वाही  हेतु  निर्धारित  प्रतिक्रया  में  अपेक्षित  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  इस  कार्यान्वयन

 के  स्वीकृति  देने हेतु
 योजना

 आयोग
 को

 भेज  दिया  यह  सूचना  मिली है  कि  saga
 बाढ़

 नियंत्रण  आयोग ने  पहले ही  इस  पर  कायंवाही  आरंभ कर  दी  take  कार्यों  के  लिए  टेण्डर  मंगवा

 लिए है  ।

 वनस्पति  सत्यों  पर  से  नियत्रंण  हटाने  का  faa  at  पर  प्रभाव

 1806.  श्री वीरभद्र

 wes

 और
 सिचाई  मंत्र यह  बताने  की  कृपा क  रेंगे  कि  वनस्पति

 के

 मूल्यों  पर  से  नियंत्रण  हटान ेके  परिणामस्वरूप  खुले  व्यापार  की  प्रथाओं  से  होने  वाले  शोषण
 से

 समाज  के  दुर्बल  वर्ग  के  हितों  की  रक्षा  करने हेतु  क्या  कार्यवाही  की जा  रही है
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री
 अण्णा सा हि

 बपी  ०  :  क्योकि  उद्योग की

 स्थापित  क्षमता  उसके
 उत्पादन  कीं

 मांग  से  दुगुनी है  इसलिए  फैक्ट्रियां को
 आवश्यक  रूप  से

 fre  प्रतिस्पर्धात्मक  स्थिति  मकान  करना  पड़ता  इससे  उद्योग  या व्यापारियों  द्वारा  उपभोक्ताओं
 कुपोषण  करने  का  जोखिम  नहीं  रहता  है  फिर  भी  सरकार  सभी  अवस्थाओं  में  लिए  जा  रहे

 मुल्य  पर  बराबर  निगाहों  रख  रही
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 a

 साइन  बंकरों  लिमिटेड  कलकत्ता  के  ada  मुख्य  प्रबन्धक  द्धारा  कदाचार

 1807.  थ्रो  दीनन  भट्टाचार्य

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाज़िर  :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्रों  aa  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 ग  [oa ae
 कया  सरकार  को  स्थित  area  बेकरी  1.0  लिमिट  के  वर्तमान  मुख्य

 प्रबंध  द्वारा  जानबूझकर  किये  गये  carat
 और

 ewer
 को  श्शिकथतों  के  बार ेमें  जानकारी

 ह
 है  ै

 क्या  सरकार  को इस बारेमें क  ई
 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  क  गई  है  पैर यदि  नहींतो इस  खिलाफ  के  क्या  कारण

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  प्र  अग्गासाहिब  पी०  :  और

 सरकार  को  दिनांक  27-12-74 के  पत्र
 की  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  बिक्री  के  कलकत्ता

 यूनिट  के  मुख्य  प्रबंधक  के  विरुद्ध
 कुछेक

 आरोप  लगाए  गए  हैं  ।

 कम्पनी  इन  आरोपों  की  जांच  कर  रही

 भूकम्प  से  क्षति

 1808  श्री  ट्रक  जाज॑  :

 श्री  शंकर राव  साबित  :

 श्री  एम०

 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यद बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कके
 क्या  बद्री  गढ़वाल  डिवीजन  के  विभिन्न  भागो  और  बिहार  में  मोतीहारी  जैसे देश

 विभिन्न  भागो  में  भूकम्प  आये

 यदि हां तो  उससे  उनमें  कितने  गैर-सरकारी  मकान  और  इमारतें  क्षतिग्रस्त  हुई  और

 सरकारी  सम्पति  को  कितनी  क्षति

 wart  में  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  ;  और

 भुकम्पो  से  प्रभावित  लोगो  को  अभीतक  सरकारनेकिस  प्रकार की  सहायता  दी  है
 ?

 कृषि  और  fica  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  प्रभु दास  स

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रहीं  sare  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटलपर  रखती  जायेंगी  ।

 रिहायशी  प्रयोजनों  के  लियें  ag  निर्माण  हेतु  ऋण  सुविधाए

 1809,  श्रीबी०  आर०  दक्ल च्च्  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  शहरी  क्षेत्रो में  रह  रहेमध्यवगं  के  सामान्यतया  रिहायशी

 प्रयोजनों  के  लिये  भी  गृह  निर्माण  कार्यों  के  लिए  ऋण  संबंधी  सुविधायें  देनी  बंदकर  दी  और

 (a)  '  यदि हां तो  क्या  इसकी  वजह  से  मध्य  वर्ग  के  लोगोंको  विशेष  रूप  से  निम्न  आयु  at

 के  व्यक्तियो  कोठारी  कठिनाई का  सामना  करना  पड़  रहा

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  (a  Fo  जी नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
 उठता OME  ||
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 Chemical  Fertiliser  Supplied  to  U.  and  Bihar

 1810.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 $e  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  supplied  large  quantities  of  chemical  fe:rtilizers
 to  Uttar  Pradesh  during  1974-75  3

 (b)  if  so,  whether  the  Uttar  Pradesh  Government  have  decontroiled  the  chemica!  ferti-

 jizer  in  the  State  as  a  result  thereof;

 (c)  whether  the  Government  have  supplied  less  quantity  of  chemical  fertilizers  to  Bihar
 as  Compared  to  its  demand  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel):  (a)  Yes,  but  not  adequate  to  meet  in  full  their  approved  agronomic
 requirements.

 (b)  In  pursuance  of  a  suggestion  from  the  Union  Minister  of  Agriculture  made  to  the
 State  Chief  Minister  to  review  the  permit  system  which.  could  be  acting  as  a  bottleneck  in
 the  smooth  distribution  of  fiertilisers,  the  Government  of  U.P.  have  abolished  the  permi-
 system.  Control  on  inter-district  movement  of  fertilisers,  however,  continucs  in  Uttar
 Pradesh.

 (c)  Yes,  but  the  overall  position  of  supplies  of  fertilizers  during  1974-75  in  retation  to
 the  approved  requirements  was  better  in  case  ef  Bihar  than  incase  of  Uttar  Pradcsh.

 (d)  The  shortfall  in  supplies  of  fertilisers  to  most  of  the  States,  including  Bihar  and
 Uttar  Pradesh  was  mainly  due  to  general  shortage  in  the  availability  of  fertiliser  in  the  country,
 The  general]  shortage  was  due  to  shortfall  in  domestic  production,  as  well  as  to  the  tight  supply
 position  in  the  international  market.

 किसानों  को  समय  पर  उबंरकीं  की  सप्लाई  करनें  के  लिए

 के
 1811.  सरदार  महेन्द्र  tag  गिल  चक

 श्री  वीरभद्र
 :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरस्कार  वितरण  समारोह  के  अवसर  पर  कृषि  पंडितों  संहित  लगभग  सभी  ७५,

 ने  से  यहਂ  शिकायत  किसी  कि  उनकों  अपेक्षित  समय  ५  उपलब्ध  नहीं  fea  जाता

 यदिहां,तोकृषिकों  किस  रियायत
 के  बारे में

 सरकार  कीं क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  स्थिति  को  सुधारन ेके  लिए
 क्या

 उपचारात्मक  कार्यवाही  कीਂ  जायेंगी ਂ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कृषि  पंडितों  गत
 x

 मास  पुरस्कार  वितरण  समारोह  के  aes  समय  पर  उर्वरक न  मिलने  के  बारे  में  भारत  सरकार  स

 कोई  शिकायत  नहीं  की  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भारत  सरकार यह  महसूस  करती  है  कि  किसानों  को
 समय

 पर  उर्वरक  विलना  जरूरी

 किसानों  कोमलचित  रूप  से
 सरलता  पूरक

 और  समय  पर  उर्वरक  उपलब्ध
 हो  सक  ,  इसके  लिए

 सरकार  द्वारा  किए  aw  उपाय  दिए  गए

 (1)  विदेशों से  यथा  सम्भव  अधिक  से उ्मधघिक  आयात  करना  और  देशी  उत्पादन  में  सुधार
 करता  |
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 करना  और नेता  गावर (2)  आयात  के  कार्यक्रम  तयार  अंतर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  काफी  पहले  उनको  की

 विश्क  मात्रा  में  खरीद  को  व्यवस्था  करना  ताकि  किसानों  को  समय  पर  उधर

 पहुंच  सके  |

 उवरकोकि  संचलन  की  aaa  दूर  करके  और  विनिर्माताओं (3)  ध्  को  यहं  कहकर  किवे
 यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  उनका

 सहकारी
 समितियों

 तथा
 राजा  गय

 सीटों  के  जरिए  बे  stew  की  वितरण  प्रणाली  को  तके  सम्मत  बनाने  और  सुधार  करने

 के  उपाय  किए  गए  है  |

 (4)
 रान
 राज्यों  को  भी  ग्र क्टर  सलाह  हैकि  वे  सहकारी  समितियों

 और  खुदरा  विक्रेताओं  के

 Ter

 उपलब्ध  स्टाक  की
 सावधानी  पू  वंक  वस्तु  सुची  तेयार  करें  और  इसकी  अक्सर

 जाँच  क  रेता
 कि  उपलब्ध  उर्वरकों  का  समय  पर  और  समान  वितरण  सुनिश्चित  किया

 al  सक

 उड़ीसा में  आदिवासी  विकास  एजेंसी

 1812,  श्री  अर्जन  सही  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 वि

 क्या  केद्रीय  सरकर  ने  आदिवासी  क्षेत्र  के  कल्याण  के  लिए  उड़ीसा  के
 far

 आदिवासियों

 के  विकास  हेतु  आदिवासी
 विकास  एजेंसी  के  नाम  से  किसी  विशिष्ट  योजना  को  सर्व ीकृतिदी  और

 यदि  होता  उसकी  मूख्य  बातें  क्या है  और  2  योजना  fea  जिलों में  लागू  की
 +?

 कृषि  और  faa  मंत्रालय  राज्यमंत्री
 (aT  अण्णासाहूंबपी ०  Tati

 वासी  किस  एजेंसी  नाम  की  आदिवासी  क्षेत्र  विकास  कीं  एक  विशेष
 योजना  चौथी  ama  के

 केन्द्रीय  कृषि  क्षेत्रों  कुछ  चुने  शीघ्र  प्रभावित  होने  वाले  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रायोगिक  आधार  पर

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  मंज  र  की  गयी थी  ।  इनमे ंसे  चार  उडीसा  राज्य  में  स्थित  >  ।  यह  योजना

 पांचवी  योजनामेंभ ी  च  ल  रही

 (a)  इस  य  अधीन  आदिवासी  विकास  एजेंसियां  गर्म
 कोरापुट

 (T7 a aN
 क्योंकर  तथा  और  में  स्थापित  को  गई

 हँ

 इस  योजना  की  मुख्य  मुख्यबातें  संक्षेपमें  नीचे  दो  गई

 {
 \  )  a  परियोजना

 a
 सोसायटी  पंजीकरण  अधिनियम  1860  के  अधीन  पंजीकृत  आदिवासी

 विकास  एजंसी  नाम की  सोसायटी  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  क  जा रही है  ।  इसका  अध्यक्ष
 कलक्टर

 है
 और  जिलास्तर  पर  के  दूसरे  संबंधित  संसद  weer  और  विधान

 सभा  सदस्य  इसके  सदस्य  है  ।  भारतਂ  सरकार  द्वारा  परियोजना  के  अध्यक्ष  कों  सीधे

 अनुदान  दिया  जाता है  ।  प्रत्येक  परियोजना  में  विभिन्न  कार्यक्रमों का  समन्वित  तथा  प्रभावी

 mah  वयन  सुनिश्चित  करने  के  fi
 जए

 अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट  के  स्तर  का  एक  gar
 कालिक  प्रिय  जना  अधिकारी  होता है  ।

 (2)  गंजा  तथा  कोरापुट  की  प्रत्येक  आदिवासी

 ा

 एजेंसी  परियोजना में  आदिवासियों
 के  आधिक  विकास  के  मुख्य  कार्यक्रम  के  लिए  50  करोड़  रुपय  और  आदिवासी

 क्षेत्रों  को  जोड़ने  वाली  मुख्य  ws नर  |  के  लिए  0  न  कर  यड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा

 गया है  ।
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 ee  नए

 क्यो भर
 तथा

 फुलबनी
 की  दूसरी  आदिवासी  विरासत

 एजन्सी
 परि

 योजना
 ।

 में  मे

 प्रत्येक  मे  आदिवासियों  के  आधिक  विकास  के  मुख्य  कार्यक्रम  के  लिए  1.50  करोड़े

 रुपए  का  परिव्यय  रखा  गय  है  जबकि  इन  दोनो  परियोजनाओं  से  संबंधित  मुख्य

 सड़को के  लिए  संसाधन  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  जाने  की  आशा  की  जाती

 (3)  इन  परियोजनाओं  में  से  प्रत्यक्ष  के  अन्तर्गत  पात्र  श्रेणी  के  10,000  आदिवासी  पश्चात

 अथवा  50,000  आदिवासी  जनसंख्या  क  लाने  का विचार  इस  श्रेणी  में  आम  तौर

 परवे  लोग  आएंगे  जिनके  पास  सीमित  अथवा  4  हैक्टेयर  अथवा

 मखमली  से  कम को  जोति हैं  ।

 (4)  आधिक  विकास  के  मुख्य  कार्यक्रम  कृषि  विकास  के  समस्त  पक्षों  से  सम्बन्धित  जिनमें

 q  भी  शामिल  a —arrarat, an  भूमि  विकास  तया  भू-संरक्षण  aa

 पशुपालन  गतिविधियों
 का  सूअरपालन, क ि ज

 सियालदह  विवर्तन  खतों  का  नियंत्रण

 भूमिहीन  आदिवासी  परिवारों  को
 ऋण  से  भूमि  भूमि  अभिलेखों

 को  अद्य प्र तन  पैमाने  के  कृषि  तथावन  पर  आधारित  उद्योग  प्रोत् सा  हित

 सहकारों  ढांचे  को  मजबूत  बनाना  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  कायें

 उख्य  कार्यक्रमों  की  अनुभूति  संचार  कार्यक्रम  द्वारा  की  जाती  जिसमें
 मुख्य  सड़कों

 सम्यक  सड़को  का  निर्माण  किया  जाता  ताकि  आदिसासी  इलाकों  जोड़ा  जा

 सके

 आमतौर  पर  आदिवासी  विकास  एजर्स  प्रत्य क
 कार्यक्रम

 को  50  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत (5)
 तक  आवयश्कता ं  के  लिए  afar  सहायता  देती है  और  शेष  25  प्रतिशत  से  50

 प्रतिशत  को  आदिवासी  लाभभोंगियों
 से  zat  संसाधन  ऋण  भी  शामिल  a

 पूरी  किए  जाने  की  आशा  की  जाती है  ।
 कुछेक

 जैसे  कृषि  सर्व  fra
 उच्चतम  सीमा  के  भीतर सिचाई  कार्यों

 और
 संचार  आदि  की  पूरी  लागत  नियत

 एजेंसी की  निधियों  oa  पूरी  की  जाती है  ।

 (6)  आदि  की  आर्थिक  के  लिए  यथा  संभव  विस्तृत  तथा  समन्वित  पहुंच

 आर्थिक  जीवन  के  विभिन्न  पक्षों  के  बारे  में  कां  करने अपनाई  जाएगी  ।  आदिवासियों

 वाली  एजंसियों की  बहुलता को  रोका  जाएगा  ।  प्रत्येक  परियोजना  को  कार्यक्रम

 उसकी  अपन |  विशिष्ट  अ/्वश्यकताओं  से  सम्बद्ध  डे Q  |
 अलग-अलग

 समार्जाश्पिक  तथा

 amie  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कार्यक्रमों  में  एकरूपता

 2 ज लाने  पर
 वल  नहीं  दिया  जा

 रहा
 है  ।

 इन  परियोजना  योजनाओं की  विशेष  बात  यह
 कि  इनमे  पर्याप्त  ल्त्वीलापन  य  कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय

 द्वारा  बताए  गए  मोटे

 aaa  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  स्थानीय  स्तर  पर  तयार  की  जती  इन  कार्यक्रम ं
 म

 परिकल्पना
 की

 गई
 उत्पादन  प्रक्रिया  में  आदिवासी  t  ania  सक्रिय  रूप  से

 शामिल  किया  ata

 राज्य (7)  आदिवासी
 विकास  एज

 सी
 कार्यक्रम  अति  तक  स्वस्थ  का  है  और  इसका

 उद्देश्य
 सरकार  के  सामान्य  पाम दा धिक  विकास  wat  आदिवासी  कार्यक्रमों  के  अधीन

 चल  रही  योजनाओं  क॑  लिए  रहे  सामान्य  वित्तिय  आबंटन  का  स्थान  लेना  नहीं
 x
 र्
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 Written  March  3,  1975

 i  amma

 Departmental  Enquiry  Against  Employees  of  Ministry  of  Education
 nda and  »390oO  cial  Welfare

 and
 1813.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Educati  Social  Welfare

 Culture  be  picased  to  state

 *ntral  Vigilance  Con  mission
 fa)  whether  in  their  oth  report  (February,  1969)  the  C

 ne have  asxed  for  the  Hadings  of  the  d-pactmenta!  en.quiry  cond  Ue  ted  against  certain  empioyees

 of  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  but  no  repost  nas  been  sent  even  a  fier  a

 lapse  ofa  period  ्र
 four  years;

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor  ;  and

 (८)  the  reasons  for  submitting  it  so  late  and  the  action  taken  against  the  persons  657

 ponsibic  therefor  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education.  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  Yadav)  :  (a)  &  (9)  In  their  Ninth  Annual  Report

 (1972-73),  the  Central  Vigilance  Commission,  inter  alia,  stated  ;  ‘fon  the  basis  of  a

 Commission  in  February,  1969  had  advised Central  Bureau  of  Investigation  report,  the
 initiation  of  proceedings  as  for  a  major  penalty  against  a  non-gazetted  officer,  and  ad

 also  advised  that  action  against  the  gazetted  officer  involved  in  the  same  0856  might
 await  the  conclusion  of  the  departmental  enquiry  against  the  former.  The  report  of  the

 Departmental  Inquiring  Authority  was  still  awaited  though  4  years  had  elapsed.’  The

 advice  of  the  Commission  was  acted  upon  and  Departmental  proceedings  initiated  but,
 ‘because  of  official  pre-occupations,  it  has  not  been  possible  for  the  Departmental!  Inquiry

 Authority,  who  in  this  case  is  also  the  Disciplinary  Authority,  to  finalise  the  Departmental
 proceedings  in  respect  of  the  non-gazetted  officer  concerned.  The  Authority  is  expected
 to  finalise  the  case  after  which  the  necessary  report  will  be  forwarded  to  the  Commission.

 (c)  Does  not  arise.

 स्वर्ण  रखा  संबंधी  बाढ़  नियंत्रण  योजना

 1815.  श्री  शंकरनारायण  fag  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 श ड्

 क्या  उनके  मंत्रालय  दवारा  गठित  एक  तकनीकी  समिति  ने  स्वर्णरेखा  बेसिन  में  एक

 बाढ़  नियंत्रण  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  a =>  अ चा  च  सदस्य क  े  |  कौन-कौन

 योजना  किस  तिथि  को  प्रस्तुत  की  गई  और  उसकी  fart
 aft  हेतु  अब  तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  केन्द्र  ate  राज्य  सरकार  दवारा  बाढ़ से  प्रभावित  गांवो  के
 लिए  क्या  राहत  at  किये

 for’ ~ ० न
 \>

 केदारनाथ  दि  सुवर्णरेखा
 न  में  बाढ़  नियंत्रण

 के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  करिए  गए  प्रस्तावों  के  अध्ययन  करने
 और  व्यापक  स्कीम  को  अन्तिम  रूप  देने

 के  लिए  1972
 में  भूतपूर्व  feats  कौर  विद्युत e मंत्रालय  दवारा  गठितਂ  कीगई  स  वर्णरेखा  स्मिति  में  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  के  सदस्य
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 पोषक  के  रूप  में  तथा  fare  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  मख्य ६ इंजी  नियर  सदस्य  के  रूप

 में  शामिल  थे  ।  स्मिति  ने  1973  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  और एक
 स्कीम  निराश  कीं

 थी  जिसमें  बाढ़ों  दवारा  प्रभावित  क्षेत्रों  की  ga  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  के  तटबंध ह

 के  निर्माण स्त्रि हर  सरकार  द्वारा  तैयार
 की  गई  सुवर्णरेखा  वहुददेश्यीय  परियोजना  में  सम्मिलित  चांदी

 में  बांध पर  बाढ़  जलाशय  की  व्यवस्था  तथा  seta  में  बलजोरी  और  feat  नालां

 निकास  में  सुधार  करना  सम्मिलित  हो  ।  इन  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  प्रारंभ  करने  के  लिए  इस

 रिपोर्ट  को  1973  में  राज्य  सरकारों  कब्जे  दिया  गया था ।

 बिहार  की  राज्य  dare  की
 गई  बहुद्देश्यीय  gata  परियोजना  रिपोर्ट

 os चांडिल  में एक
 बांध  शामिल  केन्द्र  में

 प्राप्त  हो  चुकी  इसको  29  1975

 को  केन
 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  की

 उड़ीसा
 और  afrar  बंगाल  के  मुख्यमंत्रियों  के  साथ

 id
 ई  बैठक

 में  लिए गए  निर्णयों की  रोशनी  म  अन्तिम  रुपिया  जाना  जिसमें
 अन्य

 बातों
 के  साथ-साथ

 चांडिल  मं  बांध  की  संचय  क्षमता  को  बढ़ाने  की  संभावना  कौ जांच  करना  भी  शामिल है

 इस  समिति  की  सिफरिशों  पर  annie  तटबंध  और  जल-निकास  स्कीम  अभी  तक  उड़ीसा

 और  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारों  से  केन्द्र में  प्राप्त  नहीं  हुई

 बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रो ंमें राहत  उपायों  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मे  दारी  विभिन्न  गांवों  म  राज्य  सरकारों  द्वारा  हाथ  में  लिए  गए  सहायता  उपायों  का  ब्यौरा

 केन्द्र  में  प्राप्त  नहीं  हआ  है  ।

 सहकारी  sat  द  वारा  दिय  जाने  वाले  कुल  ऋण  की  अधिकतम  सीमा

 1816.  श्री  नवल  fete  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री य  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 !

 (=)  क्या  fied  बैंक  आफ  इन्डिया  ने  देश  में  सहकारी  बको  दवारा  दिये  जाने  वाले  कुल

 की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  है

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  रिज  बैंक  आफ  इन्डिया  ने  ऋण/अखिम  राशि
 की  क्या  सीमा  निश्चित  की  है

 इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  सहकारी  बैकों  के  सुचारु  कार्यकरण  में  कहाँ  तक  बाधक  सिद्ध

 होंगे

 से कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  somata  पी०

 पता  चला  है  कि  भारतीय  रिज  बैंक  ने  राज्य  और  केन्द्रीय  sat  पर  उनके  दुबारा  अपन

 संघटकों  को  दिए  जाने  वाल  कुल  ऋणों  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नह  ं  लगाए हें
 |

 प्राथमिक  सहकारी  बैकों  दवारा  दिये  जाने  वाले  कुल  ऋणों  की  भी  कोई  अधिकतम
 सीमा  frat

 रित  नहीं  की  गई  है  ।  भारतीय  fom.  बैंक  दवारा  31  1975  क
 yard

 किए

 एक  निदेश  के  अधीन  प्राथमिक  सहकारी  बैकों  दवारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध

 लगाए  गए  इसके  अन्तंगंत  पहली  1975!  को  अथवा  उसके  बाद  मंजूर  किये  जाने  वाले
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 Fatt  किस्सों  के
 जिनमें

 पहले  दिये  जा  चुके  ऋणों  के  बक  या
 भी  शामिल  की

 तम  सीमा  निम्न  प्रकार

 a  _

 ऋणों की  श्रेणी  निम्न  टाइम  तथा  मांग  देयता  (z  डी  ०एल  ०)

 वाले  प्राथमिक  सहकारी  बैक  के  मामले  में  अधिकतम
 सीमा

 1  लाख  रुपये से  1  लाख  रुपय  अथवा  200  लाख  रुपये

 कम  उससे  afer  किन्तु  अथवा  अधिक

 200 लाख  रु०  से

 कम

 EE  ———

 निदेशक  अथवा  किसी  दूसरी  5000  रुपये  टी  ०डी०एल  ०  का  टी  ०  डी  ०  एल०  का

 अकेली  पार्टी  को  दिए  गए  सभी  5  प्रतिशत  5  प्रतिशत
 अथवा

 प्रकार के  अग्रिम  जिनमें  प्रतिभूति  10  लाख  रुपय
 = a

 रहित  अग्रिम  भी  शामिल  ट  जो  भी  कम  हो

 निदेशक  अथवा  किसी  दूसरी  5000  रुपये  5000  रुपये  5000  रुपये

 अकेली  पार्टी  को  दिए  गए  प्रतिभूति

 रहित  जिनमें  पत्र

 अथवा  बट्टा गत  मुल्तानी  हुंडी  तथा

 क्रय  किए  गए चेक  भी  शामि ल

 टी  ०डी०एल ०का  टी  ०डी०एल०  टीडीएस  ०
 2«  (# )  सभी  निदेशकों  को  मिलाकर

 प्रतिभूति  रहित  अपराधों  सहित  सभी  10  प्रति शत  का  10  प्रतिशत  का  10  प्रतिशत

 ध्रकार का अग्रिम का  अग्रिम

 सभी  निदेशकों  को  10,000  रुपये  10,000  रुपये

 प्रतिभूति  रहित  अग्रिम

 3.  समस्त  सदस्यों  को  कुल  प्रतिभूति  टी  ९  डी०एल ०
 pris

 टी  og}  ०ए  ल.०  ay  ण्डी  ०एल०

 रहित  अग्रिम  का  33-  1/3  का  33-1/3  का  33-1/3
 प्रतिशत  प्रतिशत

 —  ह  ———  »

 ag  कदम  उठाना  इसलिए  आवश्यक  हो  गया  था  कि  नत  बैंकों  के  निदेशकों  को  प्रतिभूति  ऋण

 मंजूर  करने  संबंधी  उनकी  उपविधियों  के  उपबन्ध  एक  समान  थे  और  न  ही  सीमा  निर्धारित

 करने  का  आधार  तर्कसंगत  जिसके  प  र्िम्स्वरूप  Fo  प्राथमिक  सहकारी  बैंकों  के

 अग्रिम  कुछ  ही  पार्टियों  और  निदेशक  मण्डलों  के  सदस्यों  के  हाथों  में  संचित  हो  गए  इसलिए

 एक  प्राथमिक  सहकारी  बैक  दवारा  ah  अथवा  निदेशकों  के  ग्रुप  और  एक
 पार्टी  को  दिय  जाने  वाले

 कुल  ऋणों  तथा  प्रतिभूति  रहित  ऋण के  बार ेमें  अधिकतम  सीमा  निर्धारित

 की  गई  जमाकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा
 के  बैंक  द्वारा  अपने  सभी  सदस्यों  को  कुल

 मिलाकर  दिये  जाने  वाले  प्रतिभूति  रहित  ऋणों  की  कुल  रकम  पर  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना

 भी  आवश्यक  समझा  गया  है  ।  ये  प्रतिबन्ध  बैकों  का  उचित  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने
 में

 मदद

 देने  के  लिए  लगाए  गए  si  बेक  यदि  कोई  विशिष्ट  कठिनाई  अनुभव  करते  तो  बैंक  द्वारा
 आवेदन  पत्र  fer  जाने  पर  भारतीय  रिज  बैंक  carer  उन्हें  इस  निदेशक  किसीਂ  अथवाਂ  सभी

 उपबन्धों  से  छूट  सकती  है
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 सूखा  tifsa  लोगों  को  ऋण  देने  के  लिए  राज्यों  को  निर्देश

 1817.  श्री  क०  मानना

 चौधरी  रामप्रकाश

 श्री  गजाधर  मांझी  :

 क्या  सूखापीड़ित  लोगों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार ने  निदेश

 दिये हैं  ;  ञ

 यदि  तो  पम्पिंग  सेट  केखरदने  और  पानी  की  ना
 स

 पा
 का  नुमा

 करने  के  लिए  af  दौरानखिश्मित्त  राज्यों  द्वारा  अब  तक  कितने  ऋण  दिये गय  है  *

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 1818,
 स्वर्ण  fag  सोनी  :  वृ या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  देश  के  सभी  चीनी  मिलों  है राष्ट  गे  यक  के  बा  रे  में
 विचार  कर  रही  हैं

 केवल  संकटग्रस्त  चीनी  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  और

 यदि  तो  एसा  कब
 तंक  किया  जायेगा  ?

 कृषि  और  fiaang  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अण्गासाहेबपी ०  शिन्द े):
 और  क्योंकि

 प्रश्  पर  अभी  तक  अन्तिम  नि  ण  नहीं  लिया  गया  है  इ  ल चीनी  seats  राष्ट्रीयकरण  के

 यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  क्या  देश
 की  सभी

 चीनी  का  राष्ट्रीयकरण  fear  जाएगा

 अथवा  केवल  रुग्ण  चीनी  मिलों  का  ही  राष्ट्रीयकरण  किया  जाएंगी  |

 ~
 गुजरात  में  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  केंद्रीय  सहायता

 1819.  को  प्रसन्न  भाई
 क्या  कृषि

 और  खिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  छटे  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  सूखा  राहत  कार्यों
 के

 लिए  केन्द्र

 को  इस  नीति  का
 गुजरात  राज्य

 पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  पड़ा
 है  कि

 राज्यों  को  सखा  राहत  पर  व्यय

 आनी  स्वय  की  विकास  योजना  के  भाग  के  रूप  में  करना  ह

 यदि  क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  कहा  है  कि  अभूतपूर्व  सूखे  की  स्थिति

 क  सामना  करने  के  लिए  उसे  सहायता  देने  का कोई  रास्ता  भी  निकाला  जाय े;

 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  आयोजना  व्यय  कटौती  करके  सूखा  राहत  कार्यो
 के  लिये  इस  av  38  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया  हैं  ;  और

 av  1975-76  के  लिए  राहत  कार्यों
 के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की

 गई  और  केन्द्र  सरकार
 का  क्या  सहायता

 देने  का विचार  है
 ?

 कृषि  और  twats  मंत्रालय  से  उपमंत्री
 प्रभु दास  से  सूचना

 एकत्र  की  जारही  हैऔर  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।
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 12  त  कायों  पये >
 STO!  लिय  उड़ीसा  सरकार  को  सहायता

 1820.  श्री  चिन्ता ग  पाणिप्रही  :  क्या  कृषिऔर  fears  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  वर्ष  1974-75
 के

 दौरान

 उड़ीसा  सरकार  ने  कोई  धनराशि at  की

 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  खच  कहै  प्रो  मदवार
 व्यय  का

 ब्यौरा  क्य

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  सुखा  राहत  कार्यों  परव्यय  करने
 के  लिएकेन्द्रीय  सरकार  ने

 उड़ीसा

 त े? सरकार  को  कोई  सहायता  दी  ए

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  Tors ऋ  है  ३  ३  ES 2)
 ह  प्र  कि  त  पट  a) a  :  हां 1

 राज्य  सरकार  ने  सुखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  31-1-75  तक  निम्नलिखित  धन

 राशि  व्यय  की  है  :

 रुपय े)
 —

 (1)  परीक्षण  के  तौर  पर  राहत  कार्य  e  189.00

 (2)  सहायता  eo  8.12

 0.64 (3)  माल  का  परिवहन  e

 तकावी  ऋण
 34.00 (4)

 A

 कुल  क  231.76

 —

 केद्रीय  सरकार  ने  1974-75  के  दौरान  राहत  कार्यों  के  लिए  उड़ीसा
 सरकार

 को  7.91  करोड़  रु  ०  के  लिए  अग्रिम  सहायता  के  तौर  पर  स्वीकृत  किए  हैं

 मिदनापुर  जिले  के  बाढ़  और  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 को  केन्द्रीय  सहायता

 1821.  श्री  समर  qe:  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंग  कि :

 पश्चिमी  बंगाल को  1974  में  मिदनापुर  जिले  के  बाढ़  और  सुखे  arama  क्षेत्र में

 षनर्वास  और  विभिन्‍न  राहत  काय  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;

 क्या  यह  राशि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  नि'काल  चुकी  है  ;  और  तो  क्या  यह
 राशि  मिदनापुर  जिले  पर  ः  की  गई  हैरत  तो  क्या  एसी  केन्द्रीय  राशि  के  अन्य  कार्यों

 पर  aa की  अनुमति है

 क्या  बैंकों  सेली  गईछोटी  पूंजी  सेवायें  करने  वाले  अधिकांश  ठेकेदार  को  राज्य  सरकार
 दवारा  1974

 में  एसे  बाढ़  तथा  सुखा  राहत  कार्य  केलिए  उनक  देय  भुगतान  नहीं  दिया  गया  है  ;
 अ

 यदि  तो  क्या  इससे  300  छोटे  ठेकेदारों  कौर  50,000  मजदूरों  के  बेरोजगार  हो
 जाने  की  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  हैऔर  यदि  होता  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 राज्य  सरकार  को  यह  कहने  का  है  कि  वह  मिदनापुर  के  एकेदारों  को  देय  राशि  का  भुगतान  करें ? aa
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 कृषि  और  faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ~ ea  _ THAT!  सुचना

 एकत्र  की  जारही  है भ्र ौर  प्राप्त  होने  पर  सभापटल  पर  रखती  जाएगी |

 बंजनाथ  हावर  सेकेडरी  नई  दिल्ली  के  चतरथ  श्रेणी  के

 चोरियों  वार्षिक  वतन  af

 1822.  श्री  धन शाह  प्रधान  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  क  ह

 ल्
 क्यां  HTH  हायर  सैकण्डरी  ईश्वर  नई  द्त्ली  चतुर्थ  श्रेणी  के

 क्यारियों  को  अनेक  वर्षों  से  वार्षिक  वेतन  वृद्धि  नहीं  दी  जा  रही  है  ;

 क्या  उक्त  स्कूल  के  प्रिसीपल  carr  उन  age  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 दमनकारी  कौर  परेशान  करने  वाली  कार्यवाहियां  की  जती  है  ;

 क्या  उक्त  सकल  के  प्रिसीपल  ने  विद्यार्थयों  दवारा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 ई  तक  करवाई ;  प्रौढ़

 यदि  ai,  तो  कया  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  शीघ्र  जांच  कराने  उक्त

 शभासिपल  के  विरु दूध  कार्यवाही  आरम्भ  करने  का  है  ?

 शिका  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  हो  do

 :  और  दिल्‍ली  प्रशासन  दवारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  स्कूल  के

 चतुर्थ  श्रेणी  क॑  कुछ  कर्मचारियों  को  ates  वेतन  वृद्ध  का  भुगतान  करने  में  कुछ  कार्यवाही

 सम्बन्धी  देरी  हो  गई  थी  ।  इन  मामलों  को  अब  नियमित  कर  दिया  bd  ||
 है  तथा  अगस्त

 1974  में  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  और  परिश्रमी

 उत्तर रयात

 प्रदेश  से  दुधारू  पशओं च्े  का

 क
 1623:

 नीतिराज  सिह  चौधरी  :  क्या  fe  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ear  ate  पर्त्विमी  उत्तर  प्रदेश  से  भारत  के  अन्य  भागों  को  प्रतिबंध

 करने  दुधारु  पुत्रों  का  निर्वात  किया  जाता  है

 जिन  स्थानों  पर  ये  पशु
 ले  जाये  जाते  बम्बई  ake  कलकत्ता  में

 व
 ? ये  कितने  at  दूध  देते  हैं

 उन  cast  के  कितने  प्रतिशत  बच्चे  जीते  है  शरर  चार  वर्ष  या  इससे  afr

 को  उम्  तक  पहुंचते  है  ;  श्र

 क्या  सरकार  ने  इन  cgay  के  निर्यात  का  रिकार्ड  नहीं  रखा  कौर  अच्छी

 किस्म
 ्‌

 के  दुधार  पशुओ  और  बच्चों  को  नष्ट  होने  दिया  है  यदि  तो  उसके  कारण

 id
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 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  q  उप  मंत्रो
 प्रवास

 :  स  राज्य

 सरकार  से  सुच
 ना  ora Ta  नगा  ar  oat

 AQEt  14]  प्राप्त  होने
 ary  पर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी ॥

 खाद्यान्न  का  अभाव

 1824,  श्री  इन्द्रजीत  ग
 प्लि *  का  sfe

 be  कि  arey  Sart ब डाय  च्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  द  तथा  कृषि  संगठन  ने  भारत  में  खाद्यान्न  के
 ह

 गम्भीर  संकट  की  आशंका

 व्यक्त  की  |  0  a

 ? यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ट

 कृषि  और
 सिचाई

 मंत्रालय
 म॑

 उप  मंत्रो
 प्रभुदास  पटे

 शव  खाद्य
 सम्मेलन  के  लिये  तैयार

 किये
 गये  एसेसमेंट  आफ  aes  फूड  रि

 सिचुएशन-प्रेजेंट  एण्ड  फ्यूचर
 ल  नक नामक  पत्रक  में  किय  गये

 अगि
 प्रम  मूल्यांकन  में  यह  उल्लेख  किया  गया  र  कि  2  हि  ८  ी

 की ~ सप्लाई  तथा  मांग  की  विमान  प्रचलित  1985  तक  जारी  लेगी  यदि  इस  नीति  म  कोई

 मुख्य  परिवर्तन  न  किया  जाए  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  ficafa  में  गम्भीर  असंतुलन  हो  सकता  है  ।

 वर्ष  1985  तक  विकासशील  देशों  में  खाद  यानों  की  कमी  लगभग  850  लाख  मीटरों  टन

 तक  बढ़ने  की  सम्भावना  a  जबकि  ag  1969-72  में  निवल  आयात  को  केवल  160  लाख
 मीटरी  टन  की  कमी  थी  ।  इस  पत्रक  में  यह  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  गत  प्रतियों
 को  ध्यन  में

 रखते  हुए  यह
 कहा

 जा  सकता  हैं  कि  विकासशील  देश  अनुमान  से  afar
 यानी  उगा  सकते हैं  तथा  गिल्ड  फूड  प्रोन्सेस-प्रबोजल  फार  नेशनल  एण्ड  इन्टरनेशनल

 एक्सन नामक  दूसरे  पत्रक  ्  उत्पादन  की  अधिक  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ  आवश्यक  कार्यकारी
 कार्यक्रमों  पर  भो  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  इस  पत्रक  में

 इस
 सम्बन्ध  में  भारत

 का
 कोई

 अतः विशेष हवाला  नहीं  दिया  गया  लेकिन  भारत  सुदूर  पूर्वी  क्षेत्र  के  जगत  आता  है
 भारत  में  भी  मांग  ge  सप्लाई  के  बीच  असंतुलन  का  अन  मान  गया  >

 ्

 >  a — भारत  सरकार  इस  समस्या  से  अवगत  Q  रार  पंचम  पंच वर्ष यि  योजना  प्रकार
 में  खाद्यान्नों  का  पादन  बढ़ाने  के  faq  उल्लिखित  कदम ा  पर  कार्यवाही  क  जा  रहा  दूं  ।

 उबर कों  को  साबित  उपलब़्ध  के  अंतगर्त  कृषि  उत्पादन  बढान  के

 बारे  म  गोष्ठी

 1825,  श्रीमती  रोजा
 विद्याधर  देशपाल  कबरा  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  क

 क्या  aa
 eat

 की  सीमित  उपलब्ध  के  अंतगर्त  कृषि  उत्पादन  को  अधिकाधिक

 बढ़ाने  के  बारे  में  न  ई  वलि  में  एक  गोष्ठी  हुई  थी  ;  ्र

 यदि  हां  a  गोष्ठी  को  मुख्य  सिफारिशें  sar  र  उन  पर  सरकार  का  क्या
 निणंय  है  ?

 a.

 अर
 सिचाई

 मंत्रालय  मं  उप
 मंत्री  (an)  प्रभु दास  :

 भारतीय  उर्वरक

 ने  उर्वरकों  के  देशी  ि  Tata ं  का
 एक  प्राइवट  संच  3)  इस  faq  पर  एक

 सघ ने (जो विचार-गीष्ठी  आयोजित  की  थी  ।  खाद्य  त  या  कृषि  संगठन  ने  भी  इस  विचार-गोष्ठी  को  सहयोग
 प्रदान  किया  था  ।
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 3  मान  1975  लिखित  उत्तर

 fa  ़ा  ह  सहित  | (a)  faare-a  उठी  के
 मिष्क्ों

 at  एक  सूची
 a  रखा  या  ॥  देखिए  क्या  न०  टी  ०-9059/75]  भारतीय  उर्वरक

 संघ  ने  इन  सिफरिशों  सम्बन्धित  सरकारी  तथा  अन्य  एजेन्सियों  को  भजा  है  ।

 कोई  fata  लेने  से  पहले  इनकी  विभिन्न  सम्बन्धित  एजेन्सियों  द्वारा  इनकी  विस्तृत  रूप  मे  जांच

 की  जाएगी

 खरीफ  फसल  की  वसली

 1826.  शी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 श्री  समर  मुखर्जी

 मंत्री द  दे  ८  il क्या  कृषि  और  firaé  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  जनवरी  1975  तंक  राज्य  सरकारों  दवारा  खरीफ  फसल  के  खाद्यान्नों  की

 कितनी  मात्रा  में  वसली  की  गई

 क्या  वसूली  गत  ay  की  इसी  अर्वा
 की  तुलना  में  बहुत  कम  रही  और

 ar  ? यदि  at  इसके  क्या  कारण

 और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (tT  अण्णासाहिबप fo  ः  और

 एक  किरण  संलग्न
 है  जिसमें  चालू  खरीफ  1974-75  के  दौरान  31  1975

 तक  राज्यवार  खरीफ
 के

 अनाजों  की  अधिप्राप्ति  की  मात्रा  की  पिछले  ad  की  sar  अवधि  के

 दौरान  अध् रि प्राप्त  मात्रा  के  साथ  तुलना  की  गई  है  ।  यदि  विदित  होगा  कि
 इस  वर्ष  पिछले  aq

 की  उसे  अवधि  की  अपेक्षा  चावल  की  लगभग  3  लाख  मीटरी  टन  और  सभी  खरीफ  अनाजों
 को  4  लाख  मीटरी

 टन
 कम  अधिप्राप्ति  हुई  है  |

 (7)  इस  at  31  जनवरी  1975  तक  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना  में
 > अधिप्राप्ति  »

 आँकड़ो  में  लगभग  3  से  4  लाख  मीटरी  ca  का  अन्तर  होने न्याय  जमरा  Qt  x q  निम्नलिखित
 कारण

 मे (1)  दस  aq  Tod  व्य  का  अपेक्षा  काफी  are {  ATT  प्त  प्रारम्भ  हुई  क्योंकि
 aw  स्त्री  ति  अनिश्चित a भ्र  qq  tet  hh  कों  देश  भर  में  खरीफ  की  फसल  की
 कटाई  दर  से  प्रारम्भ  हई

 Cx  थी

 (2)  fa  afar  मानसून  के  दौर  वर्षा  के  ha  at  के  कारण  मध्य

 गुजरात  अ  रद्द  aa  धान  की  फसलों  को  भारी  क्षति  पहुंची  थी  ।

 (3)  उत्तरपूर्वी  मानसून  के  असफल  रहने  के  कारण  में  ani qa
 आदि  |

 की
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 चालू  खरीफ  मौसम  1974-75  के  दौरान  31  1975  पिछले  वर्ष  1973-74
 as

 खरीफ  के  खाद्यानों कि
 अधिप्राप्ति  (31  1975 की  उसी  अवधि  की

 तुलना
 में

 तक

 (  आंकड़  हजार  Alo  टन
 में  )

 राधा  हा

 अधिप्राप्ति  1973-74  में  उसी

 अवधि  को  स्थिति

 ee  स  वा  eG  mS

 चावल  qe  कुल  चावल  मोटे  कुल
 अनाज राज्य  अनाज  खौफ

 के  के

 अनाज हिसाब

 384  384  333 आन्ध्र  प्रदेश  शक  के  के  333

 असम  75  75  98  98

 28  ee  28  24  24
 बिहार

 10  14  10  24
 गुजरात

 98  198  337 .  Neg.  ee  337

 जम्मू  तथा  कश्मीर  24  के  के  24  38  39

 q.  कर्नाटक  61  64  68  Neg  68

 12  12  15  15

 89  81  164  135  139 मध्य  प्रदेश

 10  महाराष्ट्र  29  59  88  121  101  222

 11.  उड़ीसा  22  22  112  112

 12  पंजाब  क  708  708  755  61  816

 13  25  25
 राजस्थान

 215  97 14  क  के  215  97

 15  उत्तर  प्रदेश  190  15  205  246  57  303

 16  पश्चिमी  बंगाल  102  102  75  75

 17  अन्य  11  11  8

 ee ee  a  et  a  te  a  a  a  ला  सय  me  ननिया es

 कुल  2158  160  2318  2476  259  2735
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 toe 2
 कोसो  नदी  पर  बहु-उद्देशय  उच्च  बाध  |

 1827.  को  भोगेन्द्र  झा  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  9  1974

 fet  प्रश्न  संख्या  3776  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  के  निकट  कोसी  नदी  पर  एक  ag  उद्देश़्य  ऊचा  ata  बनाने  के

 लिए  नेपाल  सरकार  की  सहमति  गई  श्र  योजना  प्राकलन  समय  अनुमानित

 लागत  उससे  होने  वाले  लाभ के
 बारे  में  अ्रंतिम  निर्णय  कर  far  गये  हैं  ;

 >  ?
 (a)  यदि  उसका  ब्यौरा  क्या

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  सें  उप  wat  करार  नाथ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 रुई  को  नयी  fara

 1828.  श्री  पुरुषोत्तम  का  क

 श्री  पी०  गंगादेवी

 e ह श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 oy
 क्या  रुई  प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  रुई  को  नयी  किस्में  जारी  करने

 का  निश्चय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  aaa  क्या  हँ  ate  उन्हें  कब  तक  जारी  किया  जायेगा  ?

 कृषि  और  fae  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  अण्णासहेब  पी०  और

 कपास  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  बम्बई  कपास  के  रेशे  की  क्वालिटी  से  संबंधित

 अध्ययन  करती  है  ।  यह  कपास  की  किस्में  रिलीज़  नहीं  करती  ।  फिर  यह  संस्थान

 भारतीय  कृषि  अन् संघ धान  परिषद् ची  द्वारा  अनुमोदित  अखिल  भारतीय  समन्वित  कपास  सुधार

 प्रायोजना  उसके  तगत  विकसित  नपी  किस्मो/सिंकर  किस्मों  के  रेशे  की  क्वालिटी  से

 संबंधित  आवश्यक  आंकड़े  प्रदान  करके  नयी  किस्म  रिलीज़  करने  में  सहायता  करता  है  ।

 1974  में  कपास  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  की  स्वर्ण  जयंती  के  सिलसिले

 में  आयोजित  एक  विचार  गोष्टी  के  दौरान  औपचारिक  रूप  से  कपास  की  पांच  किस्में

 रिलीज़  की  गयीं  ।  उपयुक्त  पांच  किस्मों  का  विस्तृत  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 सी 1.  Trea  NGG  q-8"  यह  हिरसुटम  की  किस्म  है  ।  तमिलनाडु  के  कम्बोडिया

 (  ई०  एल०  0162)  कपास  क्षेत्र  की  सिंचित  गर्मी  की  फसल  में  एम  सी

 q-4  किस्म  के  बदले  में  उगाने  के  लिए  इसकी

 सिफारिशी  की  गयी  है  ।  इसमें  उपज  क्षमता  अधिक

 होने  के  साथ  ही  डॉड  के  गुलाबी  कीड़े  का  रोधी

 गुण  भी  है  ।  इसके  रेशे  की  लम्बाई  1-3/32  इंच

 होती  जिससे  60  एस  काउंट  के  धागे  काते

 जा  संकते  1973  में  राज्य  कृषि  परिषद  ने  इसको

 रिलीज  fear  था  ।
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 2.  किस्म  आर०  यह  — —— A o feraen
 की  fren है  ।  1973  में  कपास

 गोष्ठी  पैनल  ने  इसे  आशाजनक  पाया  ।  1974

 में  गजरात  स्टेट  एग्रो  सको  ने  इसे  रिलीज  किया  ।

 की  अपेक्षा  ग्रौसतन  27  प्रतिशत  से

 34  To  श
 अधिक

 उपज  देती  है  कौर  उससे
 9  महीने  पहले  तैयार  हो  जाती है  fe  Fire
 की  गी  रेशे  की  क्वालिटी  और  थी  मान  की

 दृष्टि  से  अधिक  अच्छी  है  ।

 3.  किस्म  बहुत  लम्बे  रेशे  वाली  बारबेडेंस  की  किस्म
 टे

 जने  1972  में  हुई  अखिल  भारतीय  कायंगोष्ठो

 में  इसे  के  क्षेत्रो  के  लिए  आशाजनक

 गया  |  इसका  कताई  मान  प्रयोगशाल 1  की

 स्थितियों  में  122  एस  एच०  एसईसी  ०  तथा  मिल  को

 स्थितियों  में  100  एस  से  120  एस  तक  पाया

 गया  ।  इसे  fea  से  आयातित  सर्वोत्तम  कपास

 के  समकक्ष  माना  गया  ।  इसकी

 क्षमता  20  30  क्क् टिल  प्रति  ह  क्टर
 ्
 ्

 1974  में  इसे  विकसित  करने  के  लिए  ata

 उद्योग  ने  प्रोत्साहित  feat  ।  तमिलनाडू  कृषि

 परिषद  द्वारा  शीघ्र  ही  इसे  रिलीज  किये  जाने

 की  आशा  है  ।

 A.  किस्म  ए०  धिक  उपज  देने  वाली  तथा  अच्छी  सवाल  te}  वाली

 यह  ह्रयूम  किस्म  कपास  अवसर  पत
 (188)

 सुरत  में  विकसित  की  गयी  थी  ।  इसे  1972

 में  अखिल  भारतीय  wast  में  मान्यता  मिली  ।

 1973  में  गुजरात  we  एं प्रस् को  ने  इसे  प्लीज

 किय |  देवराज  किस्म  की  प्रति  एक्टर  1672

 कलो०  उपज  की  तुलना  में  इसकी  शौकत  पंज

 1979  किलो  प्रति  क्टर  मिली  ।  कताई  क्वालिटी

 (Ut)
 में  यह  से  लगभग  20  काउंट

 a
 tr

 आगे है  ।

 5.  ज्योति  सी  1-1-3)  आरखोतपिम  की  यह  किस्म  कपास  अनुसंधान  केन्द्र

 जिगर  में  विकसित  की  गयी  |  1973  में  कपास

 T4-T SST  में  महाराष्ट्र  के  खांदेश  क्षत्र  में

 पटकर्म  के  स्थान  पर  उगाने  aw  लिए  गिए लीज  करने

 के  निमित्त  इसे  मान्यता  दी  गई ।  1973  में

 महात्मा  फूले  af
 विद्या

 ठ  एं ग्रेस्को  इसे

 मोहित  किया  ।'  किस्म  प्रति  हैक्टर
 459  किलो  उपज  तुलना  में  इसकी  असत  उपज

 प्रति  हैक्टर  15  किलो  मिली  ।  किलो  में  इसका

 कताई  माने  भी  बेहतर  (32
 पाया  गयां  ॥
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 3  1975  लिखित  उत्तर

 a  a  ce

 भाटक  छोट  aaa  मट्ट  Regt  सहायता

 18  29.
 श्री  डी०  बो०  चख गौडा  :  क्या  कृषि  और  fica  मंत्री  यह  बताते  को  छपा

 क्या  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  में  छोटे  समेकित  मत्स्य  बन्दरगाहों  की  स्थापना  संबंधी

 एक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  कर्नाटक  के  बन्दरगाहों  का  दौरा  करने  के  लिय  एक  दल

 भेजा  है  और  इंस  बारे  में  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  और  frend  मंत्रालय  उपमंत्री  (xt ~.  sama
 :  से  विश्व

 बैंक  के  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  भारत  सरकार  के  अनुराध  पर  1974

 के  पथंवेक्षी  दल  के  तौर  पर  कर्नाटक  तथा  भारत  के  अन्य  राज्यों  में  समेकित  मत्स्य की

 के  fara  के  लिपे  सम्भाव्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  ।  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  है  ।

 Supply  of  Sugarcane  to  Sugar  Mills

 a.
 1830.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Ir}  ऊ  ation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  adequate  quantity  of  sugarcane  was  not  supplied  to  sugar  mills  in  the

 Country  by  the  cane  growers  during  current  season  as  the  prices  of  sugarcane  have  not  been

 increased;

 (b)  if  so,  the  extent  to  which  the  sugar  production  has  been  adversely  affected  and  is
 going  to  be  affected  in  furture  ;  and

 (c)  whether  Government  .are  reconsideting  the  question  of  increasing  the  prices  of
 sugarcane  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministr  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  ;  (2)  &  (9)  No,  Sir.  In  fact,  the  total  production  of  sugar  upto
 the  15th  February,  1976  has  registered  an  increase  of  about  4.00  lakh  tonnes  over  the  pro-
 duction  during  the  corresponding  period  of  the  last  season.

 (c)  No,  Sir.

 भूमि  उपयोग  समिति  उधोग  का  प्रतिवेदन

 श्र  हरि  कदर  क्या  कृषि  और  faa  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  भूमि  उपयोग  समिति  आयोग  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत
 कर  दिया  =  ह र

 यदि  तो  समिति  दवारा  क्या  सिफारिशें  की  गई  NX टु  ग  और

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  और  faare  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  प्रभु दास  :  जी  हों  ।

 प्रारम्भिक  समिति  की  मुख्य  ये  हैं  .

 (1)  भारत  सरकार  एक  केन्द्रीय  भूमि  उपयोग  आयोग  स्थापित  करे  ।  भारत  में  भूमि
 arr ५७

 व्यवस्था  को  समस  प् TI  सतत waa  निगरानी  रखना  और .  यह  सुनिश्चित  करना
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 Written  Answers  Mar  3,  1975

 $e  ne

 उन
 पर  हर

 स्तर  पर
 sah

 ध्यान
 दिया  इस  आयोग  का  उत्तरदायित्व

 हो  ।  यह  आयोग  देश  को  भूमि  और  भू-संसाधनों  के  निर्धारण  और  व्यवस्था  से

 सम्बन्धित  सभी  मामलों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  उच्चतम  निकाय

 का  काम
 करेगा

 ।

 (2)  दीर्घकालीन  कार्यक्रम  को  दृष्टिगत  रखते  हए  pala  सरकार  के  लिए  यह  उचित

 होगा कि  वह  भूमि और  भूमि  व्यवस्था  के  क्षेत्र  में  या  तो  संविधान  के  अनुच्छेद

 368  का  संशोधन  करके  इस  विषय  को  enact
 सूची

 में  रखकर  या  अनुच्छेद द
 252  के  अस्तंगत  creat  की  स्वीकृति  प्राप्त  करके  संसद  को  इस  विषय  पर  कानन

 बनाने  के  लिए  सक्षम  वना  कर  सांविधिक  अधिकार  प्राप्त  कर  ai

 (  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाये  कि  वे  भूमि  उपयोग  सोडे  स्थापित  करें  जिन्हें

 यथा-सम्भव  सर्वोत्तम  विधि  से  भूमि  और  भूमि  संसाधनों  का  निर्धारण  और  व्यवस्था

 करने  का  अधिकार  हो  ।

 प्रारम्भिक  समिति  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  दवारा  जातियाँ
 को  अलाट  किए  गए  प्लाट

 1832.  थो  राज  देव  fag  :
 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 कि

 at  को  कितने प्लाट दिल्‍ली में
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  ks]

 अलाट  किये  गये  3

 उसकी  प्रतिशतता  कितनी  है  तथा
 द्

 धरकर  का  विचार  इसे

 सुचित  प्त  स्तर  तक  HA  लाने  का  है

 {  थ  अ
 )  इस  श्रेणी  को  कितने  वाणिज्यिक  प्लाट  तथा  da  की  गयी  तथा  उसकी

 प्रतिशतता  कितनी  है
 ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रो  (aut  के०  Tey
 बराम  on  |

 ay
 कद क

 तथा (3  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  रख  दी  जाएगी  |

 ३ भारतीय  हाकी  संघ  के  आरोपों
 की

 जांच  करनें  एक  आयोग

 नियुक्त  करने  की  मांग

 183  थ्रो  निकालकर  क्या  समाज  कल्याण  सात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा व

 या
 भारतीय  ओलम्पिक  संघ  के  अध्यक्ष  ने  ared  सकी  संघ  के  आरोपों  की

 जाँच  कर
 के  लिए  एक  आयोग  नियुक्त  कर  रे  में  सरकार  से  असर

 किया  ?  "ye

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 क  और  समाज  काफी  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  att

 Tele w-faa iz
 *) oF  और  (3)

 सरकार  ने  ,  अखिल
 भारतीय  a  ग  परिषद  के

 a

 पर  त्र
 की  सावधानीपूर्वक  जांच की  है  जा

 eq  fret  पर  t  के  पदाध्त्रिकारियों  का  चुनाव  संघ  के
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 12  1896  उसर

 न

 +
 दलों  के  बीच  सम्पत  हुए  करार  के  ठीक  अनुसार  ही  हुआ  और  इस  स्तर  पर

 ,
 मामले  पर  फिर  से  विचार  करना  हाकी  के  खेल  के  व्यापक  हित  में  नहीं  ह  है  है  ।  आशा  है  कि

 संघ  सभी
 सदस्य  संघों से  यह  अनुरोध  कर  सकेगा कि  खल

 की
 उन्नति  के  हित  में  अपन

 पुरा  सहयोग  दें  ।  संघ  को  सभी  आवश्यक  सहयता  प्रदान  करेगी  ।

 संसदीय  सौध  का  निर्माण

 _  1834.  थो  alo  wo  चन्द्प्पन  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क

 संसदीय  ate  तथा  लोक  सभा  एवं  राज्य  सभा  के  स्वागत  कार्यालयों  के

 दो  नई  ईमारतों  के  निर्माण  पर  अब  तक  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  ;

 >
 उनके  qa  निर्माण  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  जाना  द  ज

 .
 इनका  निर्माण  ard  इस  समय  किस  अवस्था  पर  ते  ?  और

 >
 दै

 ? इनके  कब  ae  पूरा  होने  की  संभावना

 ओर  आवास  तथा  संसदीय  कार्यमंत्री
 के  ०  रघु  2,81,29,758 रुपय  |

 लगभग  3,37,60,000  रुपये  ।

 प्लाट  नं०  114  पर  संसद  सचिवालय  विस्तार  भवन  का  तथा  प्लाट  नं०  118  पर

 स्वागत कक्ष  और  विद्युत  उप-घर  का  संरचना  सम्बन्धी  किये
 पूर्ण हो  गया  है  ।  कतिपय  अन्य

 aa  जसे  विद्युत  वातानुकूलन  तथा  उद्यान-कार्य  पूर्ण  होने  वाले
 a
 g  |

 संसद  सचिवालय  विस्तार  भवन  के  1975  के  अन्त  तक  पूर्ण  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ।  स्वागत  कक्ष  तथा  विद्युत  उप-घर  का  निर्माण  art  ard,  1975  के  अन्त

 तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 Jhuggi-Jhonpris  in  Delhi

 1835.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state

 te
 (a)  the  total  number  of  Jhuggi-Jhonpris  in  Delhi  and  the  places  where  they  are  loca-

 >

 (b)  whether  some  of  the  inhabitants  there  have  been  given  lease  rights  or  are  proposed
 to  be  given  such  rights  ;  and

 (c)  ifso,  the  facts  there  of  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.

 Raghu  Ramiah)  ;  (a)  According  to  a  study  made  by  the  Town  and  Country  Planning

 vy
 ‘ganisation  there  are  1,41,755  Jhuggies  in  1373  settlements.  These  are  spread  over  the
 alled  City,  West  Delhi,  North  and  North  West  Delhi,  New  Delhi  and  South  Delhi,  East

 Delhi  (Trans-Jamuna  area)  and  Rural  Delhi.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  question  does  not  arise.
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 Written  Answers  Phalguna  12,
 1896

 (Saka)

 हरियाणा
 राज्य

 में
 बडी  िंचेई

 परियोजनाएं

 1836.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंदी  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 हरियाणा  राज्य  में  उन  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  के  नाम  कया  है  जिन्हें  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  किया  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  करार  नाथ  को  aaa

 योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 पटियाला  में  बहुदेशीय  पशु  वंश  का  विकास

 1837.  श्री  gto  fo  कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटियाला  में  भारत-स्विंझजरलेड  पशु  विकास  परियोजना  के  अंतरगत  50
 ्

 प्रतिशत  विदेशी  रकत  वाले  एवं  हुदूद शिव  फ्लू  वंश  का  किया  गया  ८  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  म  उपमंत्री  प्रभु दास  (*)  तथा  (a)
 पटियाला  काम  में  50  प्रतिशत  विदेशी-ब्नाऊंन-स्विस  ats  का  विकास  किंया  गया  50

 प्रतिशत  विदेशी  पशुओं  के  मेल  से  एक  नई  नस्ल को  विकसित  किया  गया  है  ।  भावी  प्रजनन

 हेतु  अंतर-प्रजनन  का  कार्म  भी  किया  जाएगा  ।  देशी  नस्लों  में  हरियाणा  मादा  नस्ल  को  चना
 गया  है  जिसका  संकर  प्रजनन  ब्राऊन-स्विस  नर  ब्राउन-स्विस  साही  वाले  नस्लों  के  संधा

 रिया  जाएगा  |

 कावेरी  जल-विवाद  की  समस्या

 क

 क्या  कावेरी  जल-विवाद  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कावेरी  घाटी  प्राधिकरण

 की  स्थापना  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  है  ;

 (a)  यदि  तो  कया  कर्नाटक  राज्य  सरकार  इस  प्राधिकरण  को  सांविधिक  अधिकार
 बने  के  पक्ष  में  नहीं  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  और  fawe  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  करार  नाथ  से  aaa
 जल  के  उपयोग  में  की  जाने  वालीਂ  किफायत  का  प्रबोधन  तथा  जल  सप्लाई का  नियमन  करने  के

 हेतु  कावेरी  घाटीਂ  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  पर  28  और  29  1974  को  हुई
 अन्तर्राज्यीय  ada  हो  गया  था  ।  15  और  16  फरवरी  1975  को  हुई  अन्य
 अन्तर्राज्यीय  बैठक

 में  इस
 मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  इस  ase  में  किसी  qe  मान्य

 हल  पर  नहीं  पहुंचा  जा  सका  ।  व्यक्त  किए  गए  विचारों  के  रौशनी  में  इस  जटिल

 समस्या  को  मैत्रीपूर्ण  ढ़ंग  से  हल  करने  के  लिए  और  प्रयास  करने  का  इरादा है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  चावल  को  बसूली  का  लक्ष्य

 1839.  श्री  रोनेन  सेन  :  क्या  कृषि  और  खिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  चावल  की  oar
 नला  बनवा  लक्ष्य  क्या  है  और  अब  तक  कितने

 चावल  at  वसूली  हुई
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 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  अनेकों  नये  एजन्ट  नियुक्त  करने  के  बावजूद भी  धान
 की  नाममात्र  की  मात्रा  की  ही  वसूली  कर  सका

 यदि  तो  इस  असफलता  के  क्या  कारण  ह
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाशहुन  पी०  पर्चम
 ८ बंगाल  का  चालू  खरीफ  मौसम  1974-75 के  लिए  का  लक्ष्य  a  लाख

 मी०  टन
 है  जिसमें  से  25  1975  तक  1.43 लाख  मी०  टन  के  हिसाव

 से  धान  अधिप्राप्ति  किया  गया  था  ।

 जी  25  1975  पश्चिमी  बंगाल  में  1.14  लाख  मी०  टन

 से  अधिक  धान
 क

 धकियाती
 की

 गयी  थी  ug  अधिप्राप्ति  पिछले  वर्ष
 की

 उसी  अवधि  की
 1.09  लाख  मी०  टन  की  अधिप्राप्ति  से  अधिक  ही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 लोगों  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  स  शहरो  क्षेत्रों  को  जाना

 1840  श्री  सरोज  मुखर्जी  क्या  निर्माण  और  आवास  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 म क्या  1961-71  दशक  के  दौरान  बड़े  शहरों  में  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या

 लगभग  50  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है

 यदि  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  इतनी  बड़ी  संख्या  में  .  लोगों  के  शहरी  क्षत्रों  को a.
 ? आने  के  क्या  कारण  हूं

 उम्र  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  >
 र

 )

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  सत्री  के०  रघुराज  1961-71

 के  दौरान  100,006 और  इस  ऊपर  कीਂ  जन  संख्या  वाले  नगरों  की  जनसंख्या  में  लगभग

 40  प्रतिशत  की  afer  हुई ।

 स्थानान्तरण  की  इस  प्रवृत्ति  का  सामान्य  सर्वेक्षण  करने  पर  निम्नलिखित  कारण

 मालम  हुए

 (i)  बड़े  शहरों  में  नौकरी  के  अच्छे  अवसर
 |

 (11)  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  अपूर्ण  रोजगारी  तथा

 बे  रोजगारी

 (7)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  as  .  शहरों  के  लिये  बृहत  योजनाएं
 तैयार

 करने  के  लिये  सहायता  प्रदान  की  थी  ताकि  उन  किशोर  बद्धी  कोसी  बित  रखा  जा  सके  तथा

 बड़े  शहरों  के  इदेगि्द॑  के  क्षेत्रों  के  लिये  विकास  योजनाएं  बनाईं  जा  सकें  ।  राज्य  सरकारों

 को  यह  भी  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  बड़े  शहरों  में  उद्योगों
 तथा  अन्य  अधिक  गतिविधियों की

 afer पर
 रोक

 लगाने हेतु
 उपायों  को  अपनाएं  ऐसी  गतिविधियों  को  राज्य  के  भीतर

 amy  विकासशील  क्षेत्रों  की  दिशा  की  कौर  दे  ।

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  नगरीय  विकास  ay  एकीकृत

 योज़ना  आरम्भ
 की

 गई  ताकि  नगरों  तथा
 उप

 नगरों  की  जिस  में  महानगरों  के
 इदगिद

 के  क्षेत्र  शामिल  बृहत  योजनाओं  पर  आधारित  नगर  बिकास  कार्यक्रमों
 के

 कार्यान्वित

 में  सरकारों  की  सहायता  की  जा  सके  usa  नगरीक्ररण नीति  बनाने  के
 पर

 भी  विचार  किया  जा  रही  है  ।

 53



 Written  Answers  March  3,  1975
 re

 भारत  aa  अमरीका  तथा  हत  एव  रूस  के  सोच  दक्षिण  सुविधायें

 1841.  श्री  आर०  एन०  बमन  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  भारत  एवं  अमरीका  कौर  भारत  एवं  रुस  के

 बीच  fait  को  सुधारने  के  लिय  अब  तक  क्या  उपाय  किये  गये  है  अथवा  किये  जाने  हैं  ;

 ग्रामीण  जनसंख्या पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  अर्थात्‌  अनुसूचित  जातियों  एवं

 अनुसूचित  जनजातियों  की  ग्रामीण  जनसंख्या  को  इस  योजना  से  अपनी  शिक्षा  समस्या ग्र ों  के

 बारे  में  कहां  तक  लाभ  पहुंचा  है  ;  atk

 भारत  सरकार  ने  इस  योजना  के  अंतगर्त  1973-74  के  दौरान  अमरीका

 रुस  के  लिये  शिक्षा  सुविधाओं  के  लिये  अलग-अलग  क्या  व्यय  किया  है
 ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 अमरीका  ।

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  भारत  तथा  अमरिका  के  अध्येताओं  के  लिए  बहुत  से

 अनुमोदित  कार्यक्रमों  में  सुविधाओं  प्रदान  की  गयी  है  ।  इनमें  से  कुछ  इस  प्रकार  है  :--

 (i)  भारतीय  अध्ययन  कार्यक्रम  का  अमरीकी  जिसमें  अमरीकी  राष्ट्रिक ों  के

 लिए  अध्ययन  ak  अनुसंधान  की  व्यवस्था  है
 ।

 (ii)  फुलब्राइट  जिसमें  भारत  में  अमरीकी  राष्ट्रिक ों  तथा  अमरीका  में  भारतीय

 राष्ट्रिक ों  के  लिए  अध्ययन  ak  अनुसंधान  की  व्यवस्था  है  ।

 (111)  भारत  सरकार  छात्रवृत्ति  कार्यक्रम  जिसमें  अमरीका  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  लिए

 अध्ययन  कौर  अनुसंधान  की  व्यवस्था  है  ।

 (iv)  atza-aAaat  पाठ्यपुस्तक  जिसमें  अमरीकी  पुस्तकों  के  सस्ते  संस्करण

 wat
 शत

 करने  की  व्यवस्था  है  ।

 परिक्षा  तथा  संस्कृति  संबंधी  भारत-अमरीकी  उप-आयोग  की  एक  बैठक  हाल  ही  में  ट >  a

 5  1975  तक  नई  दिल्ली  में  हुई  थी  ।  कला  कौर  संस्कृति  सुचना

 एवं  शिक्षा  के
 जन

 साधनों  के  क्षेत्रों  में  अनेक  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  सहमति  हो
 गई

 थी
 ॥

 उप-आयोग  वर्तमान  व्यवस्था  के  छात्रवृत्तियों  कौर  आगंतुकों  एक  सरकार

 दूसरी  सरकार  के  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  की  भी  सिफारिश  की

 उप-आयोग  की  स्फाश्शिं  पर  भारत-अमरीकी  संयुक्त-आयोग  दवारा  विचार  किया  जायगा

 सोवियत  रुस

 भारत  तथा  सोवियत  के  बीच  1960  में  एक  सांस्कृतिक  करार  पर  हस्ताक्षर

 किये  गये  थे  उक्त  करार  के  अनुसरण  प्रत्येक  दो  वर्षों  में  दिवसीय  कार्यक्रम  तैयार
 किय  जाते  इन  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  लेखकों

 खिलाडी  पत्रकारों  आदि  के  आदान-प्रदान  ने  जरिए  कला  और  खल

 प्रस  फिल्मों  आदि  के  क्षेत्र  में  आदान-प्रधानों  wk  सहयोग  तथा  एक  दूसरे
 देश  के  राष्ट्रिक ों  को

 त्त  थों  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  इन  कायक्रमों  में

 रेडियो  ate
 टेलीविजन-सूचना  सामग्री  के  आदान-प्रदान  तथा  एक  दूसरे  देश  के  फिल्म

 समारोहों  को  आयीजित  करन  की  व्यवस्था  है  ।
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 इन  arene}  है  सारे  देश  को  साथ  हा  है  ज  तक  छात्रवृत्तियों  का  संबंध

 @

 अन्य  बातें  समान  रहने  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  और/अथवा  पिछड़े  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को  तरजीह

 दी  जाती  है  यह  बात  अनुसूचित  जातियों /  जनजातियों  के  सदस्यों  पर  विशेषरूप  से  लागू

 है  ।

 सांस्कृतिक  विनिमय  काय  क्रमों  के  अंतगर्त  आदान-प्रदान  की  सामान्य  पशुपति  के
 WAT  वाला  देश  उनके  दवारा  प्रायोजित  व्यक्तियों  का  अन्त

 यात्रा  का  खच

 वहन
 करता

 है  तथा  प्राप्त  करने  वाला  देश  स्थानीय  आतिथ्य
 का  ज

 बहन  करता  है  ।

 जहां  तक
 छात्रवृत्तियों  के  ः  का  संबंध  वर्ष  1973-74  के  दौरान  उन  भारतीय  छात्रों

 पर  लगभग  69,000  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गयी  जो  उच्च  अध्ययन  के  लिये  सोवियत

 रूस  में  गय  थे  तथा  लगभग  40,000  रुपये  की  धनराशि  उन  रुसी  छात्रों  पर  खर्च  की  गयी

 जो  उसी  अवधि  के  दौरान  भारत  आय  थ  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  दवारा  फ्लैटों  क  आबंटन  क  बार  म  सरकारों

 कम् वारो यं  को  रियायत

 1842
 श्र  झारखण्ड  राय  क्या  निसर्ग  और  आवास  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फूलों  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  सरकारी

 चारियों  को  कौनसी  रियायतें  दी  गयी  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  ग र-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षत्र  की  कंपनियों  में  अन्य  वतन

 कर्मचारियों को  भी  ये  सुविधायें  देने  का  विचार है  ?

 तथा निर्माण  और  आवास  तथा  सं पद ोय  काय  मंत्रो
 it

 Ho

 50  प्रतिशत  पलट  किराया-ख  आधार  पर  तथा  शेष  50  प्र०श०  नकद  भुगतान  के  आधार

 आबंटित  किए  जाते  हैँ  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  को  गृह  निर्माण  अग्नियों
 पर

 हल  हो  मं  लगाए
 गए

 प्रतिबंधों  के  परिणाम  स्वरूप
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  waaay

 को  ईस  श्रेणी  की  फूले टीं  का  कीमत  at  भूगतान  किस्तों  में  अदा  करने  की  अनुमति द
 द  दो

 यर्याप
 मिनट  छूट  सरकारी  उपक्रमों  तथा  स्थानिक  निकायों  के  उन  सभी  तमंचा  रियों  को  अनुदय

 हैं  जो  कि  केन्द्रिय  सरकार  लगाए  गए  ईसी  प्रकार  के  प्रतिबन्धों  के  grata  आते है

 किन्तु  यह  छूट  एसे  सरकारी  अथवां  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  कमंचाश्यिं  पर  लागू  नहीं
 a Q

 इस  प्रकार  के  प्रतिबन्धों  से  प्रभावित  नहीं  है  ।

 बंगलोर  क  मर्गापिलन  फाल  रानो खत  बो सारी

 1843.  थो  मधु  दंडवत  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 (3)
 क्या  कई  वी ०  अगर०  आई०  के  निदेशक  बंगलौर  में  मुर्गीपालन  फार्मों  में  व्याप्त

 रानीखेत  बीमारी  के  बारे  में  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  के  कर्नाटक  सरकार  के

 मुर्गा पाल न
 विभाग  को  सूचित  करने  में  असफल  रहा  है  ;

 क्या  सरकार
 को

 इस  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हू  ;  और

 ~
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 में

 सरकार  ato  आर०  आई०  रा  eat  उपाय  किय

 ग

 कृषि  और  खिचाई  मंत्रालय  a  राज्य  wat
 घि  अण्यासाहिब

 पी०  fi
 p=

 जी

 यद्यपि  फप्फस  प्विकित्सा
 अनुसंधान

 संस्थान  अन्तगंत  बंगलौर  में में  खुरपका
 और  मुंहपका  रोग  का  टीका  तैयार  करने  का  केवल  एक  केन्द्र  परन्त ुराज्य  के  पशुपालन
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 Written  Answers  Phalguna  12,  1896  (Saka)
 लल्ला

 Peart  और  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  में
 |

 अच्छे  मुर्गी  अनुसंधान  और  विकास  युनिट

 उपस्थित  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  पर  भारतीय  पशु
 न |  ह  aa स्विक्त्साि  अनुसंधान  संस्थान  को  एक  प्राप्त  हुआ  था  जिसे  एक  निजी  फोन

 था  ।  इस  1 |  में  टीके  की  क्षमता  के  नष्ट  होने  का  संदेह  व्यक्त  किया  गया  था
 |

 रानीखेत  बीमारी  के  टीके  की  क्षमता  की  बराबर  जांच  की  जाती  है  ।  उक्त  निजी

 फीस  से  उपयुक्त  जिसमें  अन्वेषण  के  लिए  पक्षियों  का  सीरम  सम्मिलित  भेजने

 अनुरोध  किया  war  था  ।

 Damage  Caused  Due  to  Erosion  By  Ganga  River

 1844.  Shri  G.  P.  Yadav  :  Will  the  Ministery  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  large-scale  damage  is  caused  due  to  erosion  by  the  Ganga  river  in  the  dis-

 irigts  of  Begusarai,  Khargaria,  North  Bhagalpur  and  Katihar  in  Bihar  every  year  qt  the  time

 of  floods  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  formulate  a  scheme  to  save  the  above  areas

 from  erosion  by  the  Ganga  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  _  Irrigation  (Shri
 State  every Singh)  :  (a)  Erosion  occurs  on  both  banks  of  the  Ganga  in  Bihar

 year  causing  damage  to  crops  and  property  on  tie  land  eroded.  The  places  of  erosion
 and  its  magnitute  vary  from  year  to  year.

 (b)  Erosion  is  continuing  process  in  an  alluvial  river  like  the  Ganga  and  is  due  to  a  num-
 ber  of  factors  such  as  the  discharge,  sediment  load,  slope  of  the  river  etc.  These  vary  along

 the  length  of  the  river  and  from  time  to  tim*  and  oa  this  account  the  places  and  magnitude
 of  erosion  cannot  b>  predicted.  Formulation  of  an  overall  scheme  for  protection  against
 erosion  is  therefore  not  fe  asible.  Further  anti-erozion  me  asures  are  very  costly  both  in  initial
 costs  aS  well  as  in  maintenanc2  and  can  9:  economically  justifitd  only  when  protection  of

 large  assets,  important  towns  and  vital  communications  are  involved.  Keeping  this  in  view,

 schemes  are  prepared  and  implemented  by  the  State  Government  of  Bihar  firom  time  to  time.

 The  important  schemes  which  have  been  planned  or  implemented  by  the  State  Government

 during  1974-75  for  protection  against  erosion  are  as  follows

 (1)  Scheme  for  protection  of  areas  on  the  left  bank  of  the  Ganga  in  the  vicinity  of  Mansi
 is  estimated  to  cost  about  Rupees  three  crores.  This  is  proposed  to  be  ¢anplemen-
 ted  substantially  before  the  floods  of  1975.

 (2)  Anti  erosion  measures  in  the  Ghoghri  Parvatta  area  of  Khagaria  sub-division  for
 the  protection  of  the  Ghoghri  Narainpur  embankment  costing  Rs.  12.55  lakhs
 have  been  implemented.

 दिल्ली  cna  cad  को  आपस
 खि  हाउस  faleen  सोसाइटो  लिमिटेड

 का  सोहन  प्लान

 1845.  को  जगन्नाथ  फिश्र  :  क्या  निर्माण  और  आवाय  मनवरी  2  1974  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2734  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  दिल्ली  स्कूल  dred  कोआपरेटिव  हाउस  बीजिंग  सोसाइटी  लिमिटेड  की  प्रबन्ध

 स्थिति  ने  संशोधित
 '

 ले  आउट  प्लान  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 a
 यहीं  तो  प्लान  के  अनुसार  विभिन्‍न  मापों  के

 कितने  प्लाट  काटे  जाने  ह  प
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 3  1975

 nee  वि  पचित  उतर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 निर्माण  और  आवास  स्त्री  ष्ह्७  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 मत्स्य  क्षेत्र  क  विकास  के  लिए  काल  और  कर्नाटक  को  कन्ट्रोल  सहायता

 ह  1846.
 भो  to  azo  भिनाय  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मत्ती  यह  बताने  को

 क  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  तथा  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  को  1972-73.  19737

 74  1974-75  के  दौरान  वहां  मत्स्य  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  कितनी

 तुलनात्मक  सहायता  दी  गयी  ;

 कर्नाटक  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  न  देने  के  क्या  कारण
 हँ

 ?

 (%) कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास
 =

 विवरण

 i
 ग

 राज्य/वरष  faa  निर्मित  की  प
 कन

 सहायता  की  राशि  रुपय )
 ene नन  oe a

 केरल

 1.  मछली  पालकों  की  विकास  एजेंसिया

 1972-73  कुछ  नहीं  कुछ  नहें

 1973-74  कुछ  नहीं  1.05

 1974-75  4.41
 कुछ  नहीं

 2.  छोटे  बन्दरगाहों पर  जहाजों के  ठहरने और  माल

 उतारने  की  सुविधायें

 “1972-73  29.14  1.96

 28.87  6.33 1973-74

 1974-75  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 धन  14  लाख

 नए  ण

 _  मात्स्यकी  सम्बन्धी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  सहायता  जाती  है  ।

 कर्नाटक  राज्य  ने  उन  wd  फर  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सहायता मिल  सकती  की  तुलना  में  कम

 रुपये  व्यय  किया  था  ।  उसे  केन्द्रीय  सहायता  कम  मिल  सकी  ।  इस  छोटे

 गाहों  पर  जहाजों  के  ठहरने  आर  माल  उतारने  की  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  ज़ारी  की  गई

 प्रशासनिक  स्वजातियों  में  से  कर्नाटक  के  लिये  47.70  लाख  रुपय  कौर  केरल  के  लिय

 12.94  लाख  रुपय  की  राशि  बची  हुई  है  ।  इसके  217  लाख  रुपय  की  लागत

 की
 मालवे  मत्स्य  की  बन्दरगाह  के  लिए  भी  स्थिति  प्राप्त  होनी  है  ।

 57



 Written  Answers  March  3,  1975

 es

 arg  उत्पादकों  को  बना

 1847.  श्री  आर०  ब ।०  स्वा  taix
 be  he वि ज ह ° ba |  क्या  कृषि  ओर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  देश  में  धान  उत्पादकों  को  बोनस  देने  के  बारे
 में

 विचार
 कर  रही

 >
 यदि  तो  अन्तिम  fae  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  ह

 > क्या  अधिक्तर  राज्य  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत  at  गये  छ  |  और

 ८  पजाब  सरकार  ने  बोनस  पहले  ही  दे  दिया  है  ?

 से कृषि  और  सिलाई  सराय  में  राज्य  मंत्रो  अण्णाताहिब  पो०  fared

 राज्य  सरकारों  को  बोनस  देने  को  एक  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  इस  योजना  के

 यह  ala  धान  उत्पादकों  को  दिया  जाएगा  ॥

 जी  नहीं  ।

 wat  चीनो  और  खले  बाजार  म  बचो  जामे  वाली  गेर  लेवा  घोनी  का

 अनुपात  निर्धारित  करना

 1848.  को  ay  लिमये  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  लेवी  चीनी  और  खले  बाजार  में  बेची  जाने  वाली
 गर-लेवी  चीनी  का  अनुपात  निश्चित  करने  के  बारे  में  अपनी  नीति  पुनर्निधारण

 at  है ं;

 क्या  चीनी  मिल  मालिकों  के  दबाव  पर  खुले  बाजार  में  बची  जाने  वाली  चीनी  को
 5  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया  है  ;

 क्या  चीनी  मिल  मालिकों  ने  लेवी  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  बदले  जिसकी

 वे  पहले  जोरशोर  से  मांग  कर  रहे  चीनी  के  अनुपात  में  उक्त  गरि ख़तन  करने  का  सुझाव
 दिया 2  और

 यदि  तो  car  पर्वीन  करने  के  क्या  मुख्य  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (si  अण्ञासाहिब  पी०  हो  |

 (#)  और  नहीं  ।

 देश  में  लेवी  चीनी  के  खुदरा  निर्गम  मूल्य  को  fir  किसी  परिचित  के  बना
 ए

 रखने  के  लिए  एसा  करना  जरूरी  हो  गया  था  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  की  छटनी

 1849.  श्री  पी०  कण  देव  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  हाल  ही  में  विभिनन  प्रदेशों  में  अपने  कर्मचारियों

 और  मज़दूरों  की  छटनी  की  है  ;

 छंटनी  की  गई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ak  इस  प्रकार  कितने  व्यक्तियों  की

 और

 क्या  सरकार  ने  उन्हें  कहीं  अन्य  काम  पर  लगाने  का  कोई  प्रयास  किया  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 12  1896

 कृषि  ओर  तिहाई  aaa  q  राज्य  मंत्री  (at  अण्णापाहिब  पो०  शिन्दे  )  ed (*)  म
 -

 परिणामस्वरूप  गोदाम  क्षमता  के

 स्टाक  की  कम  उपलब्धता  होने  के  कारण  तथा  उस
 गें  का  जायज़ा  लेने  के  लिए

 और

 कम  इस्तेमाल  होने  से  निगम  ने  गोदामों  की
 आवश्यकताअ

 जिस  क्षमता  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  उसको  छोड़ने

 की  गोदाम  क्षमता  को  छोड़ने  के  भारतीय
 खाद य  केन्द्रीय  भाण्डागार

 न

 निगम  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  भाण्डागार  निगम  के  कुल ~  887  कम

 और  उनको  निकाल  दिया  गया  था  ।  इन  निकाले  गय
 कंचा यों में  386  कर्मचारी

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारी  थे  ।  भारतीय  खाद्य

 नोकरी  से  नहीं  निकाला  गया  है  ।

 निकाले  गए  325  से  350

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्ध  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से
 पेशकश क +  है

 fe,  भारतीय
 कर्मचारियों  को  मानवीय  आधार  पर  वापिस  लेने  को

 में  औद्योगिक
 खाद्य  निगम  कमंचारी  कलकत्ता  यह  समझौता  करता  है  कि  वह  डिपो

 शान्ति  प्रौढ़  अनुशासन  कायम  रखेगा
 ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  ऊपरी  को  कम  करना

 करेंग कि  :

 _
 1850.  श्री  एम०  a  कृष्ण प्पा

 :
 कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  के  भण्डा  रण  और  उसके  लाने  ले  जान

 पर  होने  वाले  खच  में  कमी  करने  के  प्रश्न  का  अध्ययन क
 रने  के  लिए  मुक्त  समिति

 की  feat  में  की  गई  सिफारिशों  को  सरकार  ने  क्रियान्वित  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कायंवाही
 की

 गई  है
 ?

 कृषि  और  fears  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  (ari  अब्बास  हित  पी०  :  और  (a)

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  समिति  की
 ठक  स्मारकों  को  कार्यान्वित  कर  दिया

 अन्य  कई  सिफारिश  कार्यान्वित  की  अवस्थाओं  में  है ँ।

 जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  क  पौधों  Hi  लगाया  जाना

 मंत्री  जल्दी  उगने  वाली 1851.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 किस्मों  के  पौधों  के  लगाय  जाने के  बारे  में  18  1974

 903  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 योजना  अवधि के  वर्षों  के  दौरान  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों के  thee
 लगाने  सम्बन्धी

 कायम  के  अन्तर्गत  वर्ष-वार  अब  तक  क्विनी  राशि  मंजूर  की  गई  |  अ

 इस  योजना  के  अधीन  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  वार  कितनी  धनराशि  नियत

 at  गई  और  कितना  ज  हुआ ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास
 :  (=)

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  903
 में  गत

 3
 वर्षों  की  सुचना  मांगी  गई  थी

 ।  यह  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 एकत्र  की  जा

 अब  सम्पूर्ण  योजना  अवधि  के
 लिए

 मांगी  गई  सूचना  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से

 है  कौर  उपलबध  पर
 शीघ्र  ही  सभा-पटल

 पर
 रख  दी  जाएगी

 ॥
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 Written  Answers

 Pisiguia  12,
 1896  (Saka)

 विवरण

 जल्दी  उगने  वालो  किस्मों  के  पौधें  caw  संबंधी  सूचना

 रुपयों  में  ) -

 किया  गया  व्यय

 राज्य/संघ  राज्य

 क्षे
 क्षेत्रों के  नाम  ee  err  See  Amy  cea  aoe

 nod
 1971-  1972-  1973-  1971-  1972-  1973-

 72  73  74  73  74 72

 2  3  4  6  7

 राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  16.81  16.95  16.47  16.82  17.32  16.47

 असम  11  13.  96 40  13  75  14.00  11.41  13.62

 बिहार  21  50  20  16  18.35  20.50  20,16  18.  35

 गुजरात  12  54  14  06  17.59  12.62  14.36  17.  26

 हरियाणा  66  00  1.50  2.64  1  42  1  49

 हिमाचल  प्रदेश  13  44  41  38  01 67.71  13.44  41.44  67.

 जम्म व  कश्मीर  5  66 25  75  6.690  1.58  4.63

 15  00  30  00  30.00  15.08  20.00  21  99

 मध्य  प्रदेश  39  50  42  22  40.00  35.57  45.07  43  74

 महाराष्ट्र  25  00  4.73  7.25  4,80  19

 मणिपुर

 18 मेघालय  33  33  1.46  0.24  0.33

 कर्नाटक  00  24  65  41.09  3:70  19.86  31  30

 नागपाल  68  75  2.11  1.70  2.74  56

 उडीसा  18  00  20  70  21.15  18.32  19
 16.45  35

 पजाब  10  22  14  98  14.99  11  52
 11.53  10.17

 राजस्थान  के

 तम् पिल नाड़  10  86  13  26  21.42  16.78  25.45  28  06

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  94.34  95.00  100.00  98.74  92.33  103.03

 पश्चिमी  बंगाल  10.85  5.01  3.83  10.68  4.63  3.49
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 —————

 erat  y )

 किया  गया  आवंटन  किया  गया  oat
 का

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के

 नाम

 1972-  1973-  1971- 1971-  1972-  1973-

 72  73  74  72  73  74

 ]  2  3  4  5  6  7
 eT

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 2 अरुणाचल

 दादरा  तथा  नगर  हवेली

 e दिल्ली

 मिजोरम  0.30  0.32

 नि  a  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40 चण्डीगढ़
 ay  ae  er SED  Se

 afar  :  297.03  373.35  420.15  295.17  361.87  410.33

 Increase  in  Quota  by  D.  D.  A.  of  Flats  for  S.  C.  and  5.  T.

 1852.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Works  &  Housing  be  pleaed
 to  state  थे

 ह

 (a)  waether  Delhi  Development  Authority  have  raised  the  quota  of  flats  for  Scheduled

 Castes  and  Scheduled  Tribes  from  15  per  cent  to  25  per  cent;

 (b)  ifso,  the  conditions  on  which  these  flats  will  be  given  to  them  ;  and

 (c)  whether  flats  will  only  be  allotted  keeping  in  view  the  financial  capacity  of  these

 castes  or  they  would  be  allotted  to  every  applicant  from  these  castes  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  ard  Parliamientary  Affairs  (Shri  Raghu

 Ramiah)  :  (2)  Yes,  Sir.  The  enhanced  reservation  to  25%  is,  however,  confined  only
 to  and  Services  Personnel’’  categories  of  flats.

 (b)  The  persons  concerned  are  required  to  get  themselves  registered  with  the  DDA  in

 advance  registration  schemes.  The  flats  are  allotted  to  persons  so  registered  by  draw  of  lots.

 (c)  These  flats  will  be  allotted  only  3  those  who  have  income  within  the  limits  prescribed
 for  the  scheme.

 दल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधोन  रिहायशी  आवास  को  कार्यालय

 के  उपयोग  के  faa  किराया  पर  दिया  जामा

 1853.  Maat  पारवती  कृष्णन
 :  क्या  निर्माण  और  wer  adt  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्यों  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधीन  कुछ  रिहायशी  आवासों को  कार्यालय  के  रूप

 में  उपयोग  के  लिए  किराये  पर  दे  दिया  है

 61



 Written  Answers  March  3,  1975

 नन

 सरकारी  avait  ने
 ने

 रिहायशी  आवासों  को  कार्यालय के  उपयोग  के  लिए  किराये

 और पर  लिए  ह

 यदि  तत्सम्बन्धी तथा  क्या  है  ?

 निर्माण  और  आवाप  तवा  संसदीय  काय  मंत्रो
 fo  रघु राम या )  :  कुछ

 सरकारी  रिहायशी  भवनों  को  कार्यालय  उपयोग  हेतु  किराये  पर  दिया  गया  3S ट  |

 सरकारी/सावंजनिक
 क्षेत्र  उपक्रमों  रिहायशी  क्षेत्रों  में  कई  मकान war

 कार्यालय  उपयोग  हेतु  किराये  पर  लिये
 गये  है

 ।  जिन  मामलों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 विशेष  अपील  द्वारा  स्वीकृति  के  ate  एसा  किया  गया  उन  मामलों में  मालिकों  तथा

 feaqarty  पर  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  की  धारा  29(2)  के  साथ  पठित  धारा  14  के

 अधीन  नूरुदीन  चलाया  जाता  है  |

 अन्तर्राव्ट्रोध  महिला  at  का  मनाया  जाना

 ०  क  ० 1854.  को  ख ०  वी०  नापक  क्या  ha  ब्  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 अंतर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  के  समारोह  के  एक  जश 2ror  के  रू  प  में सरकार ने  कौन-कौन से

 कार्यक्रम  बनाये

 महिलाओं
 के  लाभ  >  fan क्या  इनके  wait  आदिवासी  TQS  et  ज  D  NUE  न  |  पसर  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 गया है

 शिक्षा  ओर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तबर  संस्कृति  विभाग
 म  उप मंत्रो  (att  अरविन्द

 :
 _  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  ag  को  मनाने  के  लिए  अभी  तक  निम्नलिखित  कार्यक्रम

 तैयार  fer  गय  हैं  :

 (1)  शिक्षा  सम्बन्धी  पंचायत  राज्य  संस्थाओं  आदि  में  शिक्षाप्रद  सामग्री  का  वितरण

 समाज  में  स्त्रियों  की  स्थिति  का  बृहत  ज्ञान  हो  स  कें  ;

 (2)  विभिन्‍न  संदीप  संचार  माध्यम  द्वारा  प्रचार  के  उपाय  जिन  में  देश  की  महिलाओं  के
 जीवन  से

 सम्बन्धित  विभिन्‍न  पहलु  शामिल हैं  ;

 (3)  देश  में  स्त्रियों के  सामने  आई  विशे  ष  समस्याओं  पर
 युवा पीढी के  बीच  frat को  प्रेरित

 करने  क  लिए  राष्ट्रीय  जिला  स्तर  निबन्ध  प्रतियोगिता  का  सं  चाल

 (4)  विशेष  dere  पुस्तकालय खों
 आदि  का  प्रकाशन  ;

 (5)  स्त्रियों के
 far  विशेष  खेल-खूद  आय  जन  ;

 (6)  स्त्रियों  को
 हैसियत

 और  स्त्रियो ंके  कल्याण से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  अनुसंधान  का

 का  प्रचलित  कार्यक्रम  ;

 (7)  क  ।
 अखिल

 भारतीय  महिला
 दिवस  का  मनाना--देश

 में
 16  फरवरी  1975

 को  भारतीय  महिला  दिवसਂ  के  रूप में  मनाया  गया है  ताकि
 समाज

 में  स्त्रियों  के

 अधिकारों  और  जिम्मेदारियों  के  बार  में  समाज  में  जागृति  लायी  जा  सके  ।

 2.  इस  क्ष  त्र  में  राज्य  सरकारों  और  मुख्य  स्वयंसेवी  संगठनों  को  निर्देशजारीकरदिए हैँ  कि  वर्ष

 के  दौरान  स्त्रियों  के  कल्याण  के  कार्यक्रम  पर  कम  से  कम  खर्चा हो  और  मनाने  का  कार्यक्रम

 उत्पादक हो  ।
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 लि  नक

 3.  सामान्य  कार्यक्रम  जेसे  प्रसूति  अस्पतालों  की  स्थापना  फैक्टरी  एक्ट  के  अधीन  कामगार

 स्त्रियों के  कथ्य  गण  हेतू
 कार्यक्रमों

 आदि  के
 अतिरिक्त  स्त्रियों के  लाभ  के  लिए  age से  विशेष  कार्यक्रमों

 को  क्रियान्वित  किया जा  रहे  भले ही  ये  कार्यक्रम  अन्तर्राष्ट्रीय महिला  वर्ष  के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 नहीं  दूसरी  वस्तुओं के  साथ-साथ  श्व्त्रियोंकी  शिक्षा
 को  बढ़ावा  द  ने  हेतु  प्रेरणादायक  योजनाएं

 प्रौढ  स्त्रियोंके  लिए  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  और  रोजगार के  लिए  शिक्षा  का  संक्षिप्त  स्त्रियों

 के  लिए  सामाजिक  काम  क  रने  वाली  स्त्रियों  के  लिए  छात्रावास  सुविधाओं का

 मसला-मण्डलों को  सुदृढ
 कामगार  स्त्रियों

 को  प्रशिक्षण
 आदि  शामिल है  ।

 पांचवीं
 योजना  प्रारूप

 te  सभी  योजनाओं के  लिए  129.54  करोड़  रुपये  की  कुल  व्यवस्था की  गई  है  ।  स्त्रियों के  लाभ

 के  अगल  कार्यक्रमों को  नियोजित करने  के  लिए  भारत  में  स्त्रियों की  हैसियत  से  सम्बद्ध  समिति  की  सिफारिशों

 को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 4.  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  के  समारोह  के  एक  अंश  के  रूप
 में  मनाते हुए

 केवल

 जाति  स्त्रियों  के  लाभ  के  लिए
 अभी  तंक  कोई  विशेष  कार्यक्रम  तयार  किया  गया  21  फिर  भी

 जब  कभी  कोई  योजना  तैयार  की
 जाएगी

 आदिम  जाति  स्त्रियों  की  विशेष  आवश्यकता
 ं

 fanfafs  के  समय  ध्यान  में  car  जायेगा  |

 लन्दन  के  खाद्य  उत्पादक  दों  का  सम्मेलन

 1855.  watt  साबित्री  श्वान  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  ही  दिनों में  प्रमुख  खाद्य  उपभोक्ता  और  खाद्य  व्यापारकरने  वाले  दों

 का  एक  सक्षम  लग  लन्दन  में  आय  जित  होगा  ;

 क्या  भारत  सरकार  उक्त  सम्मान में  एक  उच्चाध्प्रिकार  प्राप्त  प्रतिनिधि  मण्डल  भेज गी
 अपर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हू
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में उप  मंत्री  प्रभु दास  :
 a

 स  (71)  ब्रिटिश  सरकार  ग्रामीण
 बिकास  और  खादानों  का

 उत्पादन  बढाने  के  लिए
 कामनवेल्थ  के  संसाधन  जुटान के  सम्बन्ध में  4  से

 15  1975  तक  लन्दन में  कामनवेल्थ  मं  त्रियों  की  एक  बठक  बुला  रही  है  इस बेठ क में में  कृषि और

 सिचाई  राज्य  मंत्री  श्री  शाह  नवाज  खां की  अध्यक्षता में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजने का  वि  च  है  ॥

 प्रतिनिधि  मण्डल  के  अन्य  सदस्य  निम्नलिखित  होंगे
 :--

 1.  श्री  आर०  एन  ०  व्यक्त  ग्रामीण  विकास  नई  दिल्‍ली

 ह  का उन् सेलर  भारतीय  हाई  लन्दन ।

 3.  वैज्ञानिक  भारतीय  हाई  लन्दन ।

 दिल्ली  सकल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  बार  a  अभ्यावेदन

 1856.  श्री  चन्द्रशेखर  fag  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति मंत्री  यह  बताने की
 कपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरे तन  आयोग  की  परिपोट  में  दिल्‍ली के स्कूल के  स्कूल  अध्यापकों  केबारें  में  असंगतियों को

 समाप्त  करके  दिल्‍ली  अध्यापकों  को  न्याय  दिलाने के  लिए  आल  इण्डिया  फैडरेशन
 आईटी

 चले

 सीएमएस  के  क्षेत्रीय  सचिव  ने  5  1975  को  प्रधान  मंत्री  को  अभ्यावेदन  दिया  था  ;  और

 उक्त  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  फल्पाण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उपमंत्री  डी०  पी०  :
 ज,हां  ।  मामला  ब्रिचाराधीन  है  ।
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 महाराष्ट्र  हि  सखा

 1857.  को  बंकर व  साबित  :  कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  वर्ष  महाराष्ट्र के  कौन  कौन  से  जिले  पी  fea

 इस  सूखे  का  प्रभाव  किस  सीमा  तक  पड़ा  है  ;  और

 ,
 इस  सूखे  का  सामना  करने  के  लिए  केद्रीय  सरकार ने  महाराष्ट्र को  कितनी  सहायता दी

 कृषि  और  लिखाई  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 प्रभु दास

 :  और  राज्य  सरकार

 घोषित  किये  गये  हैं
 ढारा  निम्नलिखित

 क्षेत्र  अभावग्रस्त

 गाव
 वि

 भण्डारा  शक  1227

 न्द्र्पु
 1208

 कोलाबा  472

 सांगली  o  101

 197  4-7  में  सूखे  से  राहत  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  ने  न  तो  कई केन्द्रीय  सहायता
 मांगी

 थी  अै रन ही दी  गई  है
 ।

 फिर  छटे  वित्त  आयोग
 की

 रिपोर्ट
 में  की  गई  व्यवस्था के  अनुसार  मारजिन

 मनीਂ  के  रूप  में  एस  कार्य  के  लए  राज्य  सरकार  के  लिए  417  लिखें  रुपय  की  राशी  उपलब्ध  हैं |

 केरल  को  खाद्यान्न  का  अतिरिक्त  मात्रा  में  अबिंधन
 र

 1858.  श्रीमती  भेंगे वी  उनके  क्या  कृषि  और  सिचाई  पत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केरल  में  खाद्यान्न की  गम्भीर  wey  को  ध्यान में  रखते  हु  ए  खाद्यान्नों  का
 अतिरिक्त

 मात्रा में  आवंटन  करनें क  लिए  केरल  संरंकांर ने  केन्द्र  से  े  अनुरोध  किंया  है  ;

 यदि  हां  उक्त  राज्य  ने  खाद्यान्नों  का  कितनी  अतिरिकत  में  आवंटन  करमे  के  लिए
 अनुरोध  किया  2

 इस  बार  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं
 ?

 कृषि  और  fear  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अंग्गासाहेब  पी०  स  (TFT  सरकार
 खाद्यान्नों  का  अधिक  आबन्धन  करेंगे के  लिए  अनुरोध  करती  रही है  ।  हाल के  एक  पत्न  में  राज्य  सरकार

 यह  अनुरोध किया  है  कि
 उनका  खाद्यान्न

 ं  का
 मासिक  कोटा बढ़ाकर  85,000 मी  ०टन  करि  जाए

 asta  भण्डार  में  खाद्यान्नों  की  सीमित  उपलब्धता  और  सूखे  से  प्रभावित  विभिन्‍न  राज्यों  की  बढ़ी

 मांग  के  केन्द्रीय  भण्डार  से  केरल  को  खाद्यान्न  का  मासिक  आवंटन  80,000  मी ०  टन  पर  बनाए

 रखा  गया  है  ।

 गंडक  परियोजना  के  अधीन  नहरों  का  निर्माण

 1859.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  कृषि  और  लिखाई  मंत्री  यह  बताने  gar  करेंगे  कि  :

 क्या
 गे

 ना  a ce  faa  के  wa  नहरों  का  निर्माण  पुरा  हो  गय  और

 क्या  यह  परियोजना  इस  वर्ष  पुरी  हो  जायगी  ?
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 हनन

 कृषि  और  धीमाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कवारनाथ  ()  तिरसूल  मुख्य  नहर  कोई ड
 कर  बिहार  की  सीमा  के  अन्दर  गण्डक  प्रिय  जना  की  मुख्य  नहरों  तथा  शाखाओं  का  निर्माण  कार्य

 पूर्ण ह  गया  तिरसूल  मुख्य  नहर  की  आर०  डी०  909  तक  गोकुल  लम्बाई में  से  आर०  डी०  704

 तक  कार्यरूप हो  चुका  है  तथा  बा  की  हिस्से पर  कार्य चल  र  हा  है  |  वितरण  प्रणालियों पर  भी  कार्य  चल
 रहा है  ।

 उत्तर  प्रदेश  मुख्य  पश्चिमी  गायक  नहर  (11-6  से  81-5-275  मील  बिजली  घर

 दीपक  लाभ  मेरी  इसके  और  मंजा रिया  इसके  पर  कार्य  पूर्ण  हो  मुख्य  नहर

 पर  98  मेसर्स
 संरचना  में से  95  पूर्ण  हो  चुक

 त  था
 शेष  तीन

 १र
 कार्य

 चल
 रह  re ।  थारा यु णी  तथा

 शाखाओं  पर  are  पूरा  होने  व  लला  वितरण
 प्रणालियों

 का  अधिकांश  कार्य  पूर्ण  हो  चुका है
 तथा  शेष  काय  1975-76  वर्ष  के  दौरान  पूरा  कर  दिया  जायगा  |

 यह  परियोजना  1980-81  तक  पूर्ण  होनी  अनुसूचित  है  ।

 त्रिपुरा  के  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  राशन  को  दुकानें

 1860.  श्री  बगर  त्त्त्  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या त्रिपुरा के  अभावग्रस्त  क्षेत्रो ंमें  राशन को  दूकाने  नहीं  ale  और

 यदिहां,त ो  त्रिपुरा  में  भूख  सैपो  शित
 लोगों

 के
 जीवन

 को  बचाने के  लिए  सरकार का  कया  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  fi  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  soma  ‘do  :  (3)  और  (a)  faa

 मुल्य  की  दुकानों/राशन  की
 दुकानों

 के
 माध्यम  से  खाद्यान्नों  के  वितरण  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार

 की  होती  इन्द्रिय  भण्डार में  खाद्यान्नों  को  कुल  कमी  वाले  अन्य  राज्यों  की  आवश्यकता अ
 स्थानीय  उपलब्धता  तथा  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  त्रिपुरा  सरकारी ो  राज्य  के  अन्दर

 सरकारी  वितरण  प्रणाली  की  आवश्यकताओं  को  पुरा क  रने  के  लिए  प्रति  माह  यथा  सम्भव  अधिक  से

 अधिक  खाद्यान्न
 सप्लाई  किये जा  रहे  ट्रिप  रा सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  हालांकि  राज्य  के  अन्दर

 कमी
 वा

 ले  क्षेत्र हैं
 लेकिन  वे  पूर्णतया  उचित  मूल्य  को  दुकानो  के  अन्तगंत  ही  आते हैं  और  जहां  कहीं  आवश्यक

 होता  है
 वहां  और  भी  दुकान  खोली  जात है  ।

 Posts  for  Officjal  Language  Work

 1861,  Shri  Yamuna  Prasad  Mandai:  Will  the  Minister  of  Education,  Social
 Welfare  and  Culture  05  pleased  tostate

 4a)  the  number  and  names  of  the  Posts  sanctioned  in  his  Ministry  /Deparur  cnt  for
 offic  ial  language  Hindiwork  and  the  rules  governing  recruitment  thereof;

 De
 (b)  whether  regular  appointments  have  not  been  made  to  many  of  these  pests  and

 partmeytal  persons  have  been  appointed  to  some  of  these  posts  on  ad-hoc  Less ir  difso
 the  reasons  therefor  ;and

 (c)  the  stape  being  taken  to  make  regular  appointmeris

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and
 in  the  Department  of  Cuiture  (Shri  Yaday)  :(a)  to  (c)  A  statement  is  attached.
 [Placed  in  the  Library  See  No.  L.  T.  9960/75.]

 लेबी  और  खुले  बाजार  में  बेच  जाने  वाली  चीनी  का  दिया
 जाना  और  मोनो  मिलों  द्वारा  अजित  किया  गया  लाभ

 1862.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  क्या  कृषि  और  fined  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 af  1974  माहवार  कितनी  क्रि तनी  मात्रा  में  (1)  लेवी  और  (2)  खुलें  बाजार

 में  बेची  जाने  वाली  चीनी  दी  गई  ;
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 वर्ष  1974 में  महीनेवार  (1)  लेवी  (2)  खुले  बाजार  में  बची  आने  वाली  चीनी  का

 मूल्य
 प्रति  किलोग्राम  क्या  है  ;

 क्या यह  आरोप  लगाया  गया है  कि
 होती  मिल  मालिक

 ने
 वर्ष  197  4

 में
 प्रति

 माह
 17-18

 करोड  रुपये  का  अप्रत्याशित  लाभ  कम  या  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ;  और  खुले  बाजार
 में  बे

 ची  ald  वाली  चीनी  के  खुदरा

 मूल्य  बढ़न ेके
 क्या  करण हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  एक  विवरण

 संलग्न है  जिसमें  1974  के  दौरान  लेवी  और  खुली  बिक्री  की  चीनी  की  माहवार  नियुक्ति  का  ब्यौरा

 दिया  गया  है  ।

 1972
 में

 लेवी  चोरी  का  खुदरा  मूल्य  2.15  रुपये  प्रति  किलो  निर्धारित  किया

 गया  उसमें कोई  परिवर्तन  नहीं  किया गया  1974 के  दौरान  चुनिंदा के  क़द्रो  पर  खली  बिक्री  की

 चीनी  का  मास  बेअन्त में  खुदरा मूल्य  बताने  वाला  एक  2  सेल ग्न

 में  रखा  गया  ।  दे  लिए
 संख्या  एल०  eto  9061/75  1]

 और  सरकार के  ध्यानमें  एसपी  ई  आरोप  नहीं  लाया  गया

 टाइम्स  के  में  प्रकाशित  समाचार  में  यह  बताया  गया  कि  चो  उद्योग  की  खुली

 बिक्री  की  चीनी  के  मायो  में  भारी  aha  होने  के
 कारण  उनके  सामान्य  लाभ

 के  18  क  रोड़  रुपये  का

 लाभ  हुआ  था  अर्थात  अगस्त
 में  रुपयेऔर

 में  12
 करोड़  यह स्थिति  18

 1974  को  माननीय  सदस्य  और  अन्य  सदस्यों  द्वारा  पुछ  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  965

 के  उत्तर  में  स्पष्ट  की
 गई  थी  ।  1974

 से  खुल
 चीन

 में
 गिरावट

 की  प्रवृत्ति

 आयी
 xX

 विवरण

 लाख  सीकरी  टन

 मास  लेवी  कोटा  नत ग  बिक्री  का  जोड़
 nome  meme

 1974

 जनवरी  2.00  05  05

 फरवरी  कै  2.00  05  05

 00  05  05 ara

 अप्रैल  00  05  05

 मई  00  05  05

 जन  90  90  80

 जुलाई
 80  80  60

 अगस्त  80  80  60

 सितम्बर  शक  80  80  60

 10  अक्तूबर  80  80  60+

 25%  25*

 11.  नवम्बर  80  80-+  60--

 0.25%  0.25*

 12.  दिसम्बर  1  80  0.80  2.60
 ह क

 *त्यौहारों  के  लिए  मुक्त  बिक्री  की  अतिरिक्त  rdf ।.
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 लिखित

 उत्तर
 oe

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  को  कालोनियों

 म

 मं  मौलिक  सुविधाओं  की  aq)

 1863.  श्री  राज
 राजसिह  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बताने

 .  की  कृपा  करेंग

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निमित  कुछ  कालोनिय
 ं  में  अभी  भी  अनेक  मौलिक

 सुविधाओं  जेसे  नियमित  सड़कों  पर  सूचित  प्रकाश  व्यवस्था  और  सफाई  सुविधाओं
 आदि  का  अभाव है

 क्या  फ्लैटों  के  ग्मिमाणमें किसी  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस्तमाल  कीं गई  भवन  निर्माण

 सामग्री भी
 घटिया  किस्म की  है  और  अनेक  फ्लैटो ंमें  दरार  पड़  गई  है  ;

 और

 तो  तो  क्या  सरकार ने  इस  बार में  कोई  जांच की  है  और  यदि  तो  इसके  क्या

 निष्कर्ष  निकले  हैं

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  क्र  दिल्लो  विकास

 करण  ने  लगभग  अपनी  सभी  कालोनियों  में अनर्फीक्षत  आय  जना

 मानक

 के  अनुसार  नियमित

 जल  सड़क  को  मल
 निर्माण

 आदि  मूलभूत
 स सुविधाओं  की  व्यवस्था

 की  ।

 जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  nant  को  डीजल  तथा  पानी  को  सप्लाई

 1864.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  ata  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि

 क्या इस  समय  पंजाब  तथा  उत्तर  प्र  देश  के  कृषकों  को  जल  डीजल

 सप्लाई  कम  हो  रहਂ है

 और यदि
 तो  उसके क्य  1  are ;

 सरकार  का  विचार  डीजल  तथा  पानी  की  खपत  को  य क्ति युक्त  बनाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ताकि  कृषकों को  उनकी  समय  पर  सप्लाई .  सुनिश्चित  की  जा  सके ?

 क्ष  और  निचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा ब  पो०  और
 पर्र्व्हन

 आदि
 की  गड़बड़ी  केकारण  अस्थायी

 और  स्थानीय
 कमियों  को  छोड़कर  हाल में

 डीजल
 तेल

 की  सामान्य

 कमी  की  कोई  सूचना  नह  उत्तर  हरियाणा  श्र  पंजाब  राज्यों  में  पम्पों  से  सिचाई

 करने  के  लिए  बिजली  की  सप्लाईकी  कमी  महू  सूस  क  जा  रही  है  क्योंकि  इन  राज्यों में  बिजली  की
 कता  उसकी  उपलब्धि  से  अधिक  है  ।

 किसानों को  समय  पर  डीजल र  पानी की  निश्चित  रूप  से  सप्लाई  करने  के

 लिए  इनकी  खपत  को  तकंसम्मत  बनाने  की  दिशा  में  किय  जाने  वाल  प्रस्तावित  उपायों में  य
 शामिल  है

 (i)  बदरपुर  स्थित  केन्द्रीय  विद्युत  उत्पांदन  केन्द्र  से  shea  और  उत्तर  प्रदश  राज्यों
 को  बिजली  नियमन  और  नियतन  ।

 (a1)
 सिचाई  के  लिए  बिजली  की

 अत्याधिक  मांग के  समय  घरेलू  पत  सहित  गैर-कृषि  क्षेत्र  में
 की  खपत  पर  प्रतिबन्ध  लगाना ।
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 (iii)  डीजल  तेल  की  आवश्यकता  का  वास्तविक  अनमान  लगाना  और  इस  आधार पर  कृषि

 क्षेत्र  में  उपभोक्ताओं  की  डीजल  नियतन  काड  जारी  करना  ताकि  एसे  उपभोक्ताओं

 को  प्राथमिकता के  आधार  पर  सप्लाई  सुनिश्चित की  जा  सके

 (iv)  परिवहन के  क्षे  त्र  में  हाई  cis  डीजल  तेल
 की

 खपत
 में

 किफायत  करने  के  उपाय  करना
 ।

 (v)  त्यौहारों के  प्रयोजनों  के  लिए
 डीज़ल

 तेल  का  प्रयोग  करके
 बिजली  पैदा

 क  रने
 पर  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  के  अन्तरगत  प्रतिबन्ध  लगाना  |

 (vi)  वर्तमान
 की  सुविधाओं  का  अधिकतम  उद्योग  करने  के  लिए  सिंचाई  प्रणाली

 को  ठीक  हालत  में  रखना  और  सुजीत  की  गई  नई
 क्षमता

 के  उपयोग  अधिकतम  बल

 शिक्षा  के  लिये  पांचवीं  योजना  का  पुनर्मूल्यांकन

 1865.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  क्या  समाज  ear  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 war  करेंगे कि
 :

 क्या सरकार  चौमुखी  अभियान में  शिक्षा  के  लिए
 पांचवीं  योजना का  पुनर्मूल्यांकन  करने

 के  बारे में  विचार कर  रही  है  ;

 तो  उसकी  मुख्य
 विशेषतांए  क्या हैं  ;  कौर

 इस  पुनर्मूल्यांकन  के  क्या  कारण

 es
 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  टन  )  से  केन्द्रीय शिक्षा

 सलाहकार  बोले  ने
 नवम्बर  1974 में  हुई  अपनी  बैठक  में

 उपलब्ध  संसाधनों
 की  काफी

 तंगी  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  शिक्षा  सम्बन्धी  विकास  की  होती  पर  विचार  और  एक  चार-सूत्री  नीति  की

 सिफारिश  की  जो  इस  प्रकार

 (i)  माध्यमिकश्रौर  उच्च  शिक्षा  का
 यो  (ii)  अभिज्ञाद  महत्व  प्र

 के  कुछ  कार्यक्रमों  पर  प्रयास  केन्द्रीत  करना  जैसे  कि  प्राथमिक  शिक्षा  का  सर्व व्या पिक रण

 कोटि  सुधार  के  माध्यमिक  शिक्षा  का
 ी  नई

 पद्धति  को  युवक  सेवाअ  tar  वि  (iii)  शिक्षा के  सभी  स्तरों  पर  गर-परम्परागत

 शिक्षा  लागू  और  (iv)  क्यारियों  और  समुदाय  की  व्यापक  रूप

 से  शामिल  करके  सभी  शक्षिक  संस्थाओं  में  ओजपूर्ण  और  aaa  किये  करने  के  वातावरण  का

 निर्माण  करना ।  पांचवीं  पंच वर्ष यि  योजना केमसौंदेक अन्तिम  रूप  देते  समय  इन  सिफारिशों

 को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  छोड़के  सत्र में  अपनाई  गई

 नीति के  ब्यौरे  संकल्प  संख्या  (07) में
 दिय  गए  ह  ।.  संकल्पों की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  हैँ  ।

 त्रिपुरा  में  मध्यम  famed  परियोजना

 1866.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  केन्द्र  द्वारा  आगामी  वित्तीय  वर्ष
 के  दौ

 रान  त्रिपुरा में  कोई  मध्यम  सिचाई  परियोजना

 आरम्भिक  जा  रही  और

 ठ्
 तो  क्या  भारत  सरकार  gs  ना  आदिम  जाति  क्षेत्र  में  कुछ  मध्यम

 परियोजनाएं  आरम्भ  करने  क  लिए  पहल  करेगी
 ?
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 कृषि
 और  लिखाई  मंत्रालय  में

 उप  मंत्रो
 केदारनाथ

 :  और  हाल  ही  तिपुरा
 सरकार

 ने
 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग से  हुवा  तथा  खोदाई  नदियों  के  अपवाह  क्षेत्रों के  क्रमबद्ध

 सर्वेक्षण

 करने  के  लिए  अनुरोध  किया है  और  1975-76 में  इस  कार्य के  लिए  2  लाख  रुपये  रखने  क  प्रस्ताव

 किया है  ।  सिचाई के  लिए  पाँचवीं  योजना  में
 अनन्तिम  प्रावधान  9  लाख  रुपये

 का  है  तथा
 यह  केवल

 सिचाई  परियोजनाओं  के
 सवाल

 तथा  आवषणों  के  इसलिए  एसी  स्थिति  में  राज्य  मे

 क्षेत्र  अगले  वित्तीय
 वर्ष  में  किसी  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  को

 हाथ
 में

 लेने
 का

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  राज्यपाल  राहत  निधि

 1867.  श्री  अरविन्द  एम०  पटल

 न  सरकारी  at

 क्या  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गुजरात राज्य  में
 अभाव  की  स्थिति

 का  सामना करने  के  लिए  गुजरात  राज्यपाल  राहत
 निधि  नाम से  एक  कीष  आरम्भ  किया  गया  है

 तो  उक्त कोष  में  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  एक  त्र  हो  चुकी  है  ;
 और

 इस  राशि को  किस  प्रकार  खच  किया  गया  है  ?

 कृषि  और
 सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  )  से  राज्य  सरका  रसे

 सूचना

 एकत्र  जा  है  अरर प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 हिमाचल  प्रदेश  म  भाप

 1868.  श्री  अजित  कुमार  साहा

 श्र  सान  fag  भौरा

 क्यों  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 19  तथा  1975 को  हिमाचल  प्रदेश में  आय  भूकम्प  केकारण  कितने  व्यक्ति

 मार  गये  ;  ञ

 मुल्कों
 के

 आश्रितों  तथा  बेघर
 हुए  लोगों  के  पुनर्वास  केलिए  सरकार

 ने
 कार्यवाही

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास पटे  :  हिमाचल प्रदेश  सरकार  से

 प्राप्त  हुई  सूचना
 के

 अनुसार  भू  कम्प  के  कारण
 42

 व्यक्तियों
 की  म

 त्यू  हुई  है
 ।

 भूकम्प  के  तुरन्त  बा  द  इस  क्षे
 त्र

 में  वायुयान  एवं  ट्रकों  द्वारा  ग
 खाने  के  fatgat  कच्चा  जलाने  की

 आदि
 की  सप्लाई  शुरू  की  और  ये

 चीजें  संकट  में  फंसे  व्यक्तियों  को
 बांटी  गयीं

 ।  राशन के  अलावा  इस  क्षेत्र  कॉ काफी  संख्या  में  तम्ब ू,  तिरपाल

 तथा  कम्बल  भतीजे  तांकि बेघरबार
 हुए

 व्यक्तयों  एवं  जिनके  मकान  असुरक्षित  मकानों  ्  रहने  वाले

 व्यक्तियों  के  लिए  तुरन्त  पना  ह  दी  जा  जहां तक  प्रभावित  व्यक्तियों के  स्थायी  पुनर्वास  का  सम्बन्ध

 इस सम्बन्ध
 में  राज्य

 सरकार  एक  तकनीकी  afafaa  स्थापना कर  रही  है
 समिति  इस  बात  की

 जंच  करेगी  कि  भूकम्प  वाली  इस  पहाड़ी  पट्टी  में  किस  डिजायन  के  मकान  बनायें  जाने  नवा हिए सिचाई ।  सिचाई
 तथਂ  पेय  जल  की  पशु दों मि  बर्की  कृषि  आदि  की  हानि  का  अनुमान

 लगाने के  लिए  एक  सर्वेक्षण
 भी  किया  जा  रहा

 ताकि
 भूमि  सुधार  तथा

 मुदा  सरक्षण  के  सम्बन्ध में आ  विश्क  कदम  उठाए  जा  सकें  ।
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 केरल  a  समुद्र  से  भूमि  कटाव  रोकने  संबंधी  परियोजना

 1869.  |  करके  जाज॑ : क्या कृषि क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  में  समुद्र  से  भूमि  कटाव
 रोकने  सम्बधी  परियोजना  का  कार्य  धनराशि  के  कमी

 के  कारण  कुछ  ठप्प  पड़  गया  है  ;  और

 क्या  केरल  स  रकार  ने  इस  परियो  ज  नाके  लिए  दो  करोड़  रुपय  की  राशि  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  और  पिटाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  केदार  नाथ  :  केरल  राज्य
 में  धन  की

 तंगी

 के  कारण इस  वर्ष  के  द  हैरान  समुद्र  कटावरोधी  कार्यों को  गति को  मन्द  करना  पड़ा  था
 ।

 राज्य  सरकार

 ने  सुचित  किया  है  कि  राज्य  योजना  में  समद्र-कटावरोधी  कार्यों के  लिए  रखी  गयो  एक  करोड़  रुपय  हो

 पुरी  रक्कम  19  7  4  क  हो  चुकी  थी  ।  ताजा  सुचना के  अनुसार  1974-75 वर्ष  के

 दौरान  1974  के  अन्त  तक  वास्त  व  में  15  लाख  रुपय  व्यय  हो  चके  1974-75  के  अंतिम

 तिमाही  के  दौरान  73.  लाख  रुपय  खर्च  होने  की  प्रत्याशा  है  ।

 राज्य  1974-75
 वर्ष  के  दौरान  समुद्र-कटावरोधी  कार्यों

 के  लिए  2  करोड़  रुपये

 देके  लिए  अनुरोध किया की  केन्द्रीय  सहायता देने  पर  जोर दे  ती  रहीथ  तथा  उसने  एक  करोड़  रुपये  तुरन्त
 था  ।  हाल  ही  में  केन्द्रीय  1974-75 के  दौरान  एक  क  रोड़  रुपये की  ऋण  सहायता

 सहमत  हो  गयी  है  ।

 गुजरात  राज्य  सरकार  की  और  से  अधिक  राशि  का  आबंटन

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य  सरकारने  राज्य  में  अभूतपूर्व  सुखे  तथा  अकाल  स्थिति  को  दखते  हुए  ak

 af  क  राशि  राज्य  को  देने  के  लिए  उनसे  अनुरोध  किया  है  ;

 ग

 तो  इस  स्थिति  कासा  मना  करने  के  लिए  राज्य  सरकार को  कितनी  राशि  आबंटित

 23

 राज्य  सरकार ने  कुल  कितनी  राशि  की  मांग  की  थी  तथा  वित्तीय  सहायता  की  उसकी  कितनी

 मांग  पुरी  की  गई  है  ;  आर

 क्या  इससे  राज्य क  पहले  आ  बन्टी  त  की  गई  राशि  में  वृद्धि  हुई  और  क्या  चालू  ae

 में  राशि  के  आवंटन  में  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 कमी  और  सिचाई मंत्रालय  मं  उपमंत्री  प्रभ दास  पट  लीः  से
 राज्य  सरकार  ने

 केन्द्रीय  अध्ययन
 दल  को  प्रस्तुत किये  गय  अपने  अनुमानों  50.22  करोड़

 रुपये  की  सहायता के  लिए
 अनुरोध  किया  था  और इसमें  गरे-योग  नाकी  सहायता  भी  1-4-1974 से  राज्यों
 को  राहत  सम्बन्धी  का  ै  के  व्य  य  के  लिए  तथा  सहाय  ता देने की  पुरानी

 न
 गतिरोध  नीति

 के  अनुसार  केवल  अग्रिम  योजना  जोकि  आगामी  वर्षों  में  राज्यों  को  देय  केन्द्रीय  सहायता  में

 समायोजित  की  जाती  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत कार्यों के  कार्यक्रम  तुमसे  शुरू  क  रने  के  लि  ए  उनको

 दी  जासकत है  भारत  सरकार  ने  नई  नी  ति  के  अनुसार  गुजरात  राज्य  की  19-4-75  में  14.14

 करोड़  रुपये की  सीमा  तक योजना के  लिए  अग्रिम  सहायता  की स्वीकृति  दी  उन्होंने  क़ृषि-आदानों

 के  लिए
 10  करोड़ रुपय  के  ऋण  at  अल्पकालीन  मं  जू  ग  भी  की  है  ।

 गुजरात  के  fad  अभाव  राहत  आयुक्त  की  नियुक्ति

 1871.  श्री  एम०  पटेल  :

 श्री  डी०  पी०  च्व्् जद जा

 यहं क्या  कृषि  और  fires  4Q  ब क  नि  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 ee  ल्‍एीएीएीएीी

 क्या गज रात  राज्य  के  लिए  किसी  अभाव  राहत  आयुक्त
 की  नियुक्ति  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कार्य  कया  है
 ?

 कृषि  और  tang  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास
 :

 अभाव  राहत  आयुक्त का  कार्य  सामान्य राज्य  में  अभाव  से  राहत  के  कार्यों  का

 समन्वय  और  पर्यवेक्षण  करना  है  ।

 वर्ष  1974  के  दौरान  बाढ  और  सखा पीडित
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 1872.  श्री  समर  गुह  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 वर्ष  1974 के  दौरान  राज्यों के  बाढ़अं  गैर  सुखापीड़ीत
 लोगं

 कि
 कल्याण  के  लिए

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  अथवा  देने  का  प्रस्ताव  था  ;

 इस  प्रकार  की  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 )  विभिन्‍न  राज्यों में  भेजी  गई  तथ्य  निवारण  समिति  के  प्रतिवेदनों की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ;

 और
 ध्

 इन  प्रतिवे  दिनों  के  आधार  पर  क्या  काय  वाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  पटेल  ):  तथा  छठ  वित्त  आयोग
 की  सिफाःिरशोंको  स्वीकार  करने  के  प  एरणमस्वरूप  सरकार ने  प्राकृतिक  आपदा ं  का

 सामना  करने के

 लिये  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  ्  केन्द्रीय  सहायता  की  पिछली
 योजना  1-4-1974

 से
 समाप्त

 दी
 अब  सूखे  या  बाढ़  राहत  कार्यों  के  लिए  राज्य  सरकार

 कोक  ई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी

 जाती  ।  तथापि
 आपका  (feta  स्थिति  में  योजना

 के  कार्यक्रम
 की  आवश्यकता को  पूरा  करते  के  लिए  राज्य

 को  प्रदान की  गई  धनराशि  अपर्याप्त  रहने पर  केन्द्र  द्वारा  अग्रिम  सहायता  दी
 जा

 सकती है  |

 तथा  नई  नीति के  अनसारआरर  प्रभावित  राज्यों का दौरा
 करने  वाली  केन्द्रीय  अध्ययन

 दलों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजना  सम्बन्धी  अग्रिम  सहायता  स्वीकृत

 की  जिसको  आगामी  वर्षों में  जायेगा :

 _  समायोजित

 किया

 ae  रुपयों

 ew  oo

 असम  4.00

 4.00

 गुजरात  14.14

 हरियाणा  2.000

 6.50 मध्य  प्रदेश

 7.91

 10.24

 तमिल  are  7.50

 पश्चिम  बंगाल  2.25
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 अभिमान  तथा  fasten  aa  समूहों  a  नियत  इंजीनियर

 1873.  श्री  एस०  डी०
 सोम सन् दर  १: क्या

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  अण्डमान त  था  निकोबार में  नियत  केन्द्रीय  लोकनिर्माण  विभाग के  इंजीनियरों  ने

 उन्हें  ऐसा  अ  भ्या वे दन  दिया  है  कि  प्रशासकों  की  में
 उनके  साथ

 मुख्य  भूमि की
 जहाजों  में  केबिन  श्रेणी के  स्थान  की  नीची  श्रेणी  रिहायशी  स्कूटरों का

 राज्य  समारो हों  में
 नियंत्रण  प्रतिनियुक्ति  छूटटी  रिज  पदों  की  मंजूरी  के  मामल  में  भेदभाव

 और किया  जाता  है  ;

 तो  उनके  द्वारा दी  ग  ई  शिकायतों और  मांगों  को  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  शिकायतों

 को
 दूर  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है

 ?

 निर्माण  और  आवा  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  क्‌०  तथा

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  कनिष्ठ  इंजीनियरो ंकी  एसोसिएशन  ने  निम्नलिखित  विषयों  पर

 अभ्यावेदन  दिया  है

 (1)  अन्दमान में  तैनाती  की  अवधि  तथा  तैनाती  की  अवधि  के  पूर्ण  होने  पर  स्थानान्तरण

 (11)  अन्दमान  में  तैनात  इंजीनियरों  को  प्रतिनियुक्ति  भत्ता

 (111)  रिहायशी  वास  के  आवंटन  में  भेदभाव

 (1४)  पोतों  में  कक्ष  का  आवंटन

 (४)  स्कूटरो ंके  विशेष  कोटे  का  निर्धारण

 (४1)  चिकित्सा  सुविधाएं

 (Vil)  अवकाश  आरक्षित  पदों की  स्वीकृति ।

 अन्दमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  अभ्यावे दन  में  उठाये गए  विषयों पर  मुख्य  अन्दमान

 लोक  निर्माण  विभाग  के  परामर्श से  विचार  कर  रहा  है  ।

 ~
 उब  को  का  उत्पादन मांग  की  तुलना  a

 1874.  श्री  के०  लक प्पा  :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 देश  में  मांग की  तुलना में  उर्वरकों का  वर्तमान  उत्पादन कित  ना  और

 इस  कम  को  दूर  करने के  लिए  कितनी  मात्रा में  उर्वरक  आयात  किया  जा  रहा है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  श्री फ्रादा भ्  स  :  खरीफ  75  तथा  रबी

 75-76 कैद  रान  कृषि  कार्यों के  लिए  उर्वरकों की  मांग  और  197 से  1976

 तक  की
 अवधि

 के
 दौरान

 होने  वाला  अनुमानित  देशी
 उत्पादन  नीचे  दिया  जा  रहा

 -

 मीटरी  टनों  में )
 क  ि  —

 अनुमानित
 देशी

 उत्पादन

 एन  34.00  15.53

 पी  10.35  3.68

 के  6.5.0
 ललततलतातगतावावानिलातलािनििििधिनिनिभििनिििनििििनििजजिदनिनिगियताििजितिरााननननधानकाकका
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 3  मान  1975  लिखित  उत्तर

 -.-

 अब  तक  भारत  सरकार  7.84  लाख  मीटरी  टन  एनਂ  3.65  लाखे  मीटरी  टन  और

 0.46  मीटरी  टन  के  के  आयात  लिए  करार तय  कर  सकी  ।  इसके  अतिरिक्त  मौजूदा  भण्डारों

 और  पहले से  तय  हुए
 करारों

 केअर  सार  प्राप्त  होने  वाले  उर्वरकों की
 अनुमानित  मात्रा  3.36  लाख

 मीटरी टन  एन०  1.78  लख  मीटरी  टन  पी०  कौर  2.57  लाख  मीटरी  टन  के  कमी  को  पूरा  करने

 के  लिए  उर्वरकों  की  और  मात्रा आयात  करने  के  सम्बन्ध में  प्रयास किये  जा  रहे  हँ  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  क  कर्मचारियों  द्वारा  हडताल  करने  के  कारण

 बहत्तर  कलकत्ता  में  राशनिंग  व्यवस्था  का  बिगड़ना

 1875.  श्री  ate

 श्री  सी०  एम०

 क्या  कृषि  और  पिटाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  द्वारा  अनिश्चित  काल  तंक  हड़ताल करने  के

 कारण  बृहत्तर  कलकत्ता  में  राशनिंग  व्यवस्था  बिगड़  सकती  है  ;

 क्या
 खुल  बाजार  में  चावल के  मूल्य  उत्पादन

 करने  वा  ले  बीरभूम  और

 बंद वान  जिलों ,  में  भी  लगभग बड़  रहे  है  ;  a

 यदि  होता  सरकार
 का

 जनता
 को

 राशन  के
 वितरण

 में  बिगड़ी  हुई  स्थिति  में  सुधार  के  लिए

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  feat  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ~ ( Ai  अण्णा साहेब  पी०  :  से  राज्य  में

 राशन  की  दुकानों  उचित  मूल्य  की  दुकानों  से  खाद्यान्नों  के  वितरण  की  जिम्मदारी  राज्य  सरकार  क

 होती है  ।  पश्चिमी  बंगाल  पुकारने  सुचित  किया  है  कि  यद्यपि  बुहृत्तर  कलकत्ता में  राशन  व्यवस्था

 पर  काफी  दबाव बना  हुआ  है  लेकिन  अब  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  क्योंकि  सभी  दुकानों को  राशन
 की

 वस्तुओं  की  पर्याप्त  सप्लाई  कीं  गई  है  ।

 बाजार  में  चावल के  आने से  चावल के  थोक  क्यों  में  नवमीं
 का

 रुक
 आया  |  यह

 प्रवृत्ति  के  अन्त  तक  बनी  रही  ।  197%  के  दौरान  नृत्यों  में  मिश्रित  प्रवृत्ति  देखी

 गई  थी  लेकिन  1975  के  दौरान  आम-तौर  पर  सख्ती  ह्  रूप  बना  रहा  ।  इस  के  बाद  ,  फरवरी

 1975  के  द  गैरा नम  क्यों  में  या  तो  गिरा  व  ट  आयी  या  स्थिर

 भरी  को
 रहने  योग्य  कालोनी

 बनाने  सम्बन्धी
 योजना  कालोनाजेददान

 )

 1876.  को  धामन  नया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कुछ  चुने  हुए
 स्थानों

 पर
 अतिरिकत  ग्रामीण  श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  भूमि को

 =

 योग्य  कालोनी  बनाने  सम्बन्धी  योजना  के  कार्यान्वयन  sq  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया

 यदि  हां  तो  इस  योजना की  महत्वपूर्ण बात  क्या  हैं  ;  और

 इसके  कार्यान्वयन में  अब  तक  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 प्रभू  दास

 पटेल  )  :  भारत  सरकार  फालतू  ग्रामीण

 श्रमिकों के  पुनर्वास  तु
 खण्ड  कालोनाइजेशन  क  ग  हसी  य  जना

 पर  विचार नह कर रही  किन्तु  पांचवीं

 योज  ना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  भूमि  के  कालोनाइजर के  माध्यम से  काफी  रोजगार के  अवसर  प्रदान

 करने के  लिए  एक  य  जना  के  विषय  में  भा  रत  सरकार  र  wa  रही  इससे  कि
 सी  हद  तक  भूमिहीन

 कर्ण  श्रमिकों  को  बसाने  में  सहायता  मिलेगी  ।
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 a

 प्रस्तावित  योजना के  अन्तर्गत  500  हैक्टर  कराये  यूनिटों में  का  लो  faararé
 जाएंगी  ।  प्रत्येक  कालोनी  में  लगभग  200  परिवार  बसाए  जाएंगे  और  इन  क्षेत्रों में  प्रत्येक  व्यक्ति

 को
 रोजगार

 मिल  यू  निट  आत्म-निर्भर होंगे  और  भविष्य में  अपनी  सभी  जरूरते  आप  पुरा
 करेंग े।

 इस  योजना  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 पांचवो  योजना  में  कृषि  पोलिटवितक्स

 1877.  को  धा  मना क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Far  सरकारनेपांचर्व  पंयवर्षी  य  योगज  देशके  भागों में  कृषि  पोलीटेक्निक

 स्थापित  करने  का  निणंय  किया

 यदि  तो  प्रस्ताव
 की  मुख्य  बातें  क्या  और  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 इस  मामले में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  /  प्रगति  हुई  है  ;  और

 महाराष्ट्र में  कितने  कृषि  पोलिटॉन्निक्स  स्थापित  किए  जायेंगे  और  किन-किन  स्थानों  पर

 स्थापित  किए  जाएंगे |

 धि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  wong हे  ब  पी०  कृषि  व्यवसाय

 के  विस्तृत  क्षेत्र  में  सम्बद्ध  लोगों  को  तकनीक  जानकारी  प्रदान  करने के  लिए  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों की
 स्थापना  की  एक  परियोजना  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद ने  और  सामाजिक-आर्थ्यिक

 विचार  के  आधार  पर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के  दौरान  32  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  सम्बन्धी

 एक  परियोजना  प्रस्तावित  की  किशोर  उससे  सम्बन्धित  विभागों में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 और  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने  लिए  कृषि  क्षे त्र  के  वैज्ञानिक  तरीकों  का  तकनीकी  प्रशिक्षण  देना

 तथा  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  रोजगार  प्राप्त  क  रने
 की  सम्भावनाएं  विकसित  करना  इस परि यो  जना

 के  प्रमुख  उद्देश्य  होंगे  ।  प्रीत  fer  परियोजना  के  कित  ware  द्वारा  स्वीकृत  हो  जाने  विभिन्न

 राज्यों  के  लिए  एतत्सम्बल्धी  व्यय  निर्धारित  किया  जाएगा  ।

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा इस  परियोजना  की  स्वीकृतिਂ  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही

 केन्द्र  स्थल  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  में  एक  लघु  समिति  की  स्थापना  की
 जो  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय ं  और  अन्य  संस्थाओं  के  परामर्श  से  किये  क्रम  के  केन्द्रों

 के  लिए  स्थान के  चयन  और  वित्तीय  सहायता की  राशि  निर्धारित करने  में  मदद  करेगी  ।  महाराष्ट्र
 में  स्थापित  किए  जाने  वाले  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  संख्या  और  उनके  लिए  स्थान  आदि  का  फैसला  उपर्युक्त
 समिति  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 Power  Houses  Under  C.P.W.D.  in  Madhya  Pradesh

 1878.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Houceing  be  pleased
 to  state

 (  ‘entral  Public (a)  ether  there
 are  any  power  hous

 ह  Ls i  et works  Depz  So,t]

 (hK\  the  nu
 am  In

 ategory-wise  ?

 The  Minist  Vorks  and  Housing  and  Paxilementats  \ffairs  (Shri  K.

 Raghuramiah)  :  (2)  &  (b)  Information  is  being  col  lected  end  will  ke  laid  Cn  the  table
 of  the  HouSe.
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 लिखित  उत्तर

 CEE  name

 Projects  For  Drinking  Water

 1879.  ShrifG.  C.  Dixit:  Will  the  Minisicr  cf  Works  and  Housing  be  picased

 to  State:

 (a)  whether  Central  Government  [1८.४९  sancticr¢d  scme  projects  regardirg  surly  cf

 ऐेपापंदाए  water  to  rural  areas  in  Madhya  5:  ;21  0.

 १  ifs,  the  Salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.

 Sector  Programme, Raghu  Ramiah)  ;  (a)  As  Rural  Water  Supply  is  under  the  Stzte

 finanCial  sanction  for  such  scLhuresfrcm  the  Cer  trz!  Goverrr-en tis  not  required.  No  such

 Schemes  have  therefore  been  sanctioned  by  the  Ministery  during1074-75-
 (9)  10065  not  arise.

 Additional  Sugar  Quota  to  Madhya  Pradesh

 1880.  ShriG.  C.][Dixit};  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a2)  whetherthe  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Central
 Govermnent  to  raise  their  sugar  quota  ;and

 (9)  whether  the  Government  have  given  any  additicrz  cuctsa  ul  Sule:  to  the  State

 during  December,  1974  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  Shinde)  :  (a)  Yés,Sir.

 (b)  No,  Sir.

 Land  Utilisation  Board  in  M.  P.

 1881.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  cf  Agzicultuxe  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  wiether  Madhya  Pradesh  Government  have  agre¢d to  set  up  a  Land  Utilisation
 Board  in

 accordance  withthe  directiors  ofthe  Central  Government;  and

 (9)  if  Boardwilltescti he  time  by  which  this

 The  Jeputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agric  Irrigation  (Shri
 Prabhu  Patel)  :  (a)  and  (b)  A  State  Land  Use  Board  en  alreaqy  set  up  by  the
 Madhya!  desh  Government.

 भि डी०  आई०  जेंड०  क्षेत्र  में  स्कूल  भवनों  के

 18  श्री  शशि  भूषण  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  18  1  के  अतारांकित

 प्रश्न  स  847  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भ
 के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  चार  स्कूलों  में  से  प्रत्येक

 [
 के  लिये  धन  राशि

 कंब  जमा  और  प्रत्येक  स्कूल  ने  कितनी  धनराशि  जमा  की ;

 (=)  स्क्वायर  में  जन  हंपी
 कल नाक गावा  eee  =p  स्कूल को  भूमि न  देने

 के
 CSS  Pee,

 हैं  जबकि  आर०
 एम  आय  ग  स्कूल  र  में  भूमि  सौंप  दी  गई

 जैन
 हैपी  स्कूल

 को  कब
 तक  भूमि  देने  का  विचार  है  और  कितनी  भूमि  किस  जगह

 देने का  विचार
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 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०
 रघु

 राम

 ल  वातायन  सावा
 arf Sd  तिथि

 मावा  me

 रुपय

 (i)  आर०  एम०  आयं
 कन्या  प्राथमिक  विद्यालय  6,245.00  8-12-1970

 (11)  यूनियन  एकेडमी  1,600.00  14-2-1939

 (ili)  जन
 हैप्पी  स्कूल  e  6,815.00  18-7-1967

 1471-1966 (1४)  ae
 को  लम्बस  स्कूल  14,745.00

 ल

 पेशवा  रोड  के  संरक्षण को  बदलने  के  कारण  जैन  हैप्पी  सकल  के  लिए  निर्धारित  प्लाट  पर
 ८५

 समभाव  पड़ा  AT  परन्तु  आर०  एम०  आयं  कन्या  प्राथमिक  विद्यालय  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं
 पड़ा  ।

 डिजाइन
 ग्रूप  द्वारा  बनाये गए  विस्तृत  प्लान

 को
 सरकार

 द्वारा  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत किए जाने  के  आ  धार
 पर  जव

 इसके  की
 विस्तृत  योजना  बनायी  जायेंगी  तो  जन  हैप्पी  स्कूल  को  नया  प्लाट

 आवंटन  करने  के  मामले  पर  विचार  किया  जायगा  ।

 fade  नदी  पर  ea  गेंद  एवं  पुल  की  योजना

 1883.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  2  1974 के
 अतिरिक्त  प्रश्न

 संख्या  2768
 के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध में  यह बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  बिहार के  दरभंगा  जिले में  हरिहरपुर  और  कालीमांव  गांवो ंके  बीच  और  मुरठा के
 निकट  खिर  नदी  पर

 स्लूसगट  एवं  पुल  बनाने  के  लिए  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया गया  है  या

 दिया
 जा  रहा  है  ;

 उल्लिखित  दो  योजनाओं में  से  प्रत्येक पर  कितना  व्यय  होने  का  अ  नुमान

 कृषि  अर  लिखाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  :  और  विषय  पर

 28-  8-1974  को
 लोक

 सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3768  के  उत्तर  में  यहं  बताया
 था  ;

 राज्य
 सरकर  ने  सुचित किया  है  कि  वे  इस  स्कीम  को  त  यार  क  रने  के  लिए  अगल दो  वर्षों

 के  दौरान
 रहण  आंकड़े  एकत्र  करना  अपे रि  तहे

 इस
 लिए  इस  समय  स्कीम  को  तैयार  करने  तथा  इसे  अन्तिम  रूप  देने  का  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Cancellation  of  Membership  of  Co-Operative  House  Building
 Society

 188
 pleased

 4:  Shri  Bhagirath  Bhanwar  : Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be
 tostate:

 @)wadether  me  mbership  of  some  persons  of  Wcrks,  Housing  and  Home  Ministrics
 Co-arative  House  Building  fociety  has  peen.  cancelled.  on.  one  or  th  e  other  pretext  just before  the  fin  al  decision  regarding  allotment  of  land  to  society  by  Goverrrent;

 (b)  the  manner  in  w  hich  the  Ministry  can  help  in  ensuring  justice  to  persons  affecteg the  cancelli  ng  of  membership  of  old  Shareholders  and  enrolling  new  share-holdersjust beore  allotem  ent  ofland  and  the  procedure  and  the  measures  to  be  adopted  therefor  > an

 76



 3  1975  लिखित  उत्तर

 दि  Ena  amen

 (c)  if  so,  the  facts  of  the  case  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.

 Raghu  Ra  mish)  (a)
 Tnere  is  no  such  Society  bythe  rame  of  Works,  House-

 ing  and  Hom=  Ministry’s  Gooperative  Housing  Building  Society.  However,  therc  is  the

 Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  Cooperative  House  Building  Scciety.  No  cancehe

 tion  of  the  membership  of  any  perso:.:  of  this  society  has  been  made  sc  far.

 (b)  &  (c)  The  question  does  not  arise

 विभिन्न  राज्यों  में  छोटे  कृषक  विकास  एजंसियों  और  सीमान्त  कृषक

 कृषि  श्रमिकों  के  अंतगर्त  योजना  को  श्िपान्विति  करना

 1885:  श्री  टना  उरांव

 थ्री  एस०  एन०  fag  देव

 क्या  कृषि  और  तिहाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 अरुणाचल

 प्रदेश  और  मिजोरम  में  कितने  जिलों  को  छोटे  कृषक  विकास  एजेंसियों  Tho  डी०  To)
 और  सीमान्त  कृषक  safe  श्रमिकों  एफ०  To  एल एल  )  के  अन्तगंत  योजना  को  क्रियान्वित

 के  लिए  शामिल  किया  गया  है  ;

 इन  राज्यों में  छोटे  और  dara  कृषकों  की  स्थिति  में  सुधार  करन ेके  लिए  इन  एजेन्सियों

 ने  कया  प्रगति की  है  और

 उक्त  एजेन्सियों  ने  जिलावार  और  परियंजनावार  कितनी  धनराशि  खच

 क

 कृषि  और  fees  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अण्णा साहेब  पी०  शिन्दे  °  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  आरम्भ  की  गई  छोटी  विमान  विकास  एजेन्सी ओं  की०  वी०  Wo)  तथा  सीमान्त  किसान

 और  खे  तीव्र  मजदूर  विकास  एजेन्सियों  ०  की०  ख  ०  He)  और  पांचवीं  य  जिनके  लिए  स्वीकृत

 छोटा  किसान  विकास  की  at  अमृ बन्ध  1  पर दी  गई  प्रे  था  लय  में  रखा  गया ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी  ०-9062/75 ]  अरुणाचल  और  मिजोरम  की  च  थी  जनामेंएसी  कोई  परियोजनाएं

 मंजूर  नहीं  की  गई  थीं  ।  पांचवीं
 योजना  में  अरुणाचल  प्रदेश  की  1  छोटा  किसान  एजेन्सी  परियोजना

 F Tafecat  की  गई  किन्तु  इस  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  प्रशासन से  उसके  बारे में  उपयुक्त  प्रदताओं  की  अभी

 प्रतीक्षा है  ।

 देश  में  चोथी  योजना  के  दौरान  आरम्भ  की  गई  कुल  87  छोटा  किसान  विकास  एजेंसियों
 तथा  सीमान्त  किसान  और  खेती

 हर  मजदूर  विकास  एजेंसियां |  मेंसे
 24

 एजे  eat  प्रश्न  के  भाग  में

 उल्लिखित  राज्यों  (  अकाल  प्रदेश  श  और  मिजोरम को  छोड़कर  क
 मंजूरी  गई  थी  ।  पांचवीं  य  जना में

 परियोजनाओं
 की  कुल  संख्या  41

 तंक  पहुंच जाये  इन  में
 अरुणाचल  प्रदेश  को  आवंटित

 की  जाने  वाली
 एक  परियोजना

 भी  शामि ल
 ये

 एजेन्सियों  चुने गए  छोट
 तथा  मार्जिन  किसानों  को  विभिन्न

 क्रमों  के  अधीन  लाभ  पहुंचा  रही  हँ
 ।  य  क  यक्रम  हैं--अधिक  उपज

 देने  वाली
 किस्मों  को  खेती  करना

 बहु  सस्य  WALA,  सुधरे  कृषि  लघु  सिचाई  और  सहायक
 काराबार ं  के  कार्यक्रम  जैसे  कु  कूटा  सुअर पालन  इन  सभी  कार्यक्रमों  पर  एजेंसियों

 दवारा  छोटी/सीमान्त  किसानों
 की

 विभिन्न  योजनाओं  में  लगाई
 जाने

 वाली  पूंजीगत  लागत  पर  25

 प्रति शत  /33-1/3  प्रतिशत  उपदान  दिया  जा  रहा  इसके
 सीमान्त  किसानों  को  निवेशों

 पर  एक  मौसम  में
 100

 रुपय  तक  और
 2

 मौसमों  के  लिए  अधिकतम  200  रुपये तक  का  उपदान
 दिया  जाता  ग्राम  निर्माण  कार्यक्रम  जो  सीमान्त  किसान  और  मजदूर  तथा  संयुक्त
 योजनाओं

 का  एक  भाग  के
 अधीन

 कृषि  मजदूरों  को  जब  काम  नहीं  होता  है  तब  मौसम के  बाद
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 का  रोजगार  दिया  जाता  है  ।  एजेंसियों  दवारा  इन्हें  सुअरपालन  तथा  ऐसे  अन्य

 चौथी  योजना  में  गठित सहायक व्यवसाय  आरम्भ  करने  के  लिए  भी  सहायता  दी  जाती

 की  गई  परियोजनाओं  को  आरम्भ  से  लेकर  74  के  अस्त  तक  की  प्रगति  अनुबन्ध  में  2

 दी  गई  हैग्रन्यालय  में  रखा  गःादखिए  संख्या  एल०  टी  ०-9062/75]

 विविधता  राज्यों  में  भिनन्‍तशिन्‍्त  एज  स्तरों  दवारा  आरम्भ  सेले कर  74  के  अन्त  तक

 किया  गया  व्यय  अनुबन्ध  दिया  गया  है  [weatatg  में  रखा  agit  देखिए  संख्या  एल०  2

 75]  पश्चिम  बंगाल  और  fata  राज्यों
 में  छोटा  किसान  विकास  एजेंसी /

 सीमान्त  आसान  और  खेतिहर  मजदूर  परियोजनाएं  एक  जिले  अथवा  उसके  भाग  तक  सीमित  हैं

 मेघालय  और  नागालैण्ड  में  परियोजना  क्षत्र  में  एक  जिले  से  अध्ययन  का  क्षे  त्र  अता

 fact  और  मड्परमस  आप  सनेह  आवास  योजनाओं  के  अन्तगंत  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  नियतन

 1886.  श्री  टता  उरांव :

 थ्री  शंकर  नारायण  fag  देव

 क्या  निर्वाण  और  आवास  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंग  कि

 निम्न  और  मध्यम  आय  समूह  आवास  योजनाओं  के  अन्तगंत  मकानों  के निर्माण  के  लिए

 पश्चिम  नागालैण्ड  और  अरुणाचल  प्रदेश के  लिए

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 यदि  तो  राज्यवार  ak  योजना-वार  कितनी  धनराशि  मं  जून  की
 और

 इन  राज्यों में  किन  किन  स्थानों पर  ये  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तया  संसदीय  कायें  मंत्री  के०  तथा
 निर्माण

 कौर  आवास  मंत्रालय  द्वारा  आरम्भ  की  गई  निम्न  तथा  मध्यम  आय  वग  आवास  योजनाएं  राज्य
 क्षेत्र

 में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  आ  रम्भ  सामाजिक  आवास  योजनाओं  सहित  समस्त  राज्य  क्षेत्र

 योजनाओं  के  लिए  कुलमिलाकर  उनकेलिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  कित  ऋणोंਂ  तथा  क्ति

 अनुदानोंਂ  के  रूप में  दी  जती  अतः  राज्य  सरकारें  समेकित  सहायता में  विभिन्‍न  योजनाओं  और

 परियोजनाओं  के  लिए  उनके  द्वारा  निर्धारित  आवश्यकताओं  तथा  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  निधियां

 स्वीकृत  करने  उनका  नियतन  करनेमंवतन्त्  हैं  ।

 चूंकि  राज्य  सरकारें  इन  योजनाओंके  अंतगर्त  परियोजनाएं  बनाने  तथा  स्वीकृत  करने

 में
 स्वयं  सक्षम  राज्य  सरकारें  अपेक्षित  सुचना  इस  मंत्रालय  को  नहीं  भेजती

 |

 सघन  कुक्कुट  पालन  कार्यक्रम

 1887.  श्री  दूना  उरांव  :  क्या
 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एस०  एफ०  डी०  ए०/एम०  एफ०ए०  एल०  किया  जना  के  अधीन  देश  के  जिलों  में

 सधन  कुक्कुट
 पालन  कार्यक्रम  प्रारम्भ  कियागया  और

 (a)  उपयुक्त  योजनाओं  पर  राज्य-वार  और  जिला-वार  कितनी  धनराशि
 खर्चे  की  गई  है  ?

 कृषि  और  पिटाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्र  अग्गासाहेब  पी०  fi  ara):  )  और  छोटे

 सीमान्त  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों के  लाभ  केलिए  दूसर  कार्यक्रमों
 के  साथ

 साथ  कुक्कुट  पालन
 कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहीं  छोटा  किसान  विकास  एजेन्सियों  कि०  वि०  To)  तथा  सीमान्त
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 किसान  और  खेतिहर  मजदूर  एजेन्सियों  कि०  ख०  Ho)  की  सूची  और  इन  एजेन्सियों  art

 सभी  कार्यक्रमों पर  किया  गया  कुल  व्यय  संलग्न  विवरण में  दिया  गया  [warez

 रखा  गया  ।  दे  लिए  संख्या  एल०  टी  ०-9063/75]  चौथी  योजना  के
 दौरान  87

 छोटा  किसान  विकास

 एजेन्सियां|/सीमान्त  किसान  ae  खेतिहर  मजदूर  परियां  जनाएं  मंजू  सकी  गई  थीं
 ;  जिनके

 अन्तत
 देश

 के  कुल  95  जिलों  को
 लाया

 जाना  था  ।

 DEVELOPMENT  OF  NEW  AYURVEDIC  FERTILIZER

 1888.  Shri  Lalji  Baai  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be  pleased
 to  state

 (2)  wh?  ther  a  farmer  of  Parnar,  Ahmedabad,  has  developed  an  ayurvedic  fertilizer,

 which  is  better  than  the  chemical  fertilizer  and  can  yield  30  per  cent
 more  produce

 (b)  if  so,  whether  Government's  attention  has  been  drawn  toit  ;and

 (c)  waether  Government  propose  to  encourage  the  same  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel}  :  (a)  to  (c)  The  Government  of  India  have  no  information  about

 the  development  of  an  Ayurvedic  Fertilizer  by  a  farmer  of  Farnar.  Govenrment  will
 examine  its  ytility  when  the  details  become  available.

 Accounts  of  England  Tour  of  Indian  Cricket  team

 1889-  Shri  Lalji  Bhai  ‘Will  the  Minister  of  Education,  Social  Wel  fare
 and  Culture  be  pleased  tostate

 (a)  wazther  the  Cricket  Control  Board  of  India  has  not  so  far  cleared  the  accounts  of
 the  Indian  Cricket  Team  that  toured  England  ;

 (b)  whether  the  amount  of  bonus  payable  to  each  player  has  not  been  paid  so  far  and

 only  one  instalment  has  been  paid  ;

 (c)  wi2ther  in  view  of  poor  performance  of  the  said  Indian  team,  the  Board  dces  not
 intzad  to  ¢2lease  the  second  instalment  ;  and

 (d)  if  so,  full  facts  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare
 and  in  the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam)  :  (a)  to  (d)  The
 Board  of  Gontrol  for  Cricket  in  India  has  intimated  that  their  accounts  for
 the  Indian  Cricket  Tearas  tour  of  U.K.  in  1974  have  since  been  completed  and  audited,
 and  that  fullbonus,  including  thesecondinstalment,has  already  been  paid  tothe  concerned
 players.

 Request  for  Central  Grant  for  Famine  Stricken  Rajasthan

 1890.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  of  Rajasthan  have  sought  20  crores  for  famine  relief  work
 during  1974  and  whether  grave  famine  conditions  are  prevailing  in  most  of  the  districts  of
 Rajasthan  ;  and

 (b)  ifso,  tbe  number  of  times  the  Central  Government  have  given  money  to  the  Govern-
 ment  of  Rajasthan  for  famine  relief  measures  during  1972-73  and  1973-7  4  in  dicating  the
 amount  of  money  given  to  the  State  each  time  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irri ce gation  (Shri
 PrabhudastPatel).:  (2)  and  b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  ofthe  Sabha,as  soon  as  itis  received

 79
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 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  सप्लाई  किया  गया  घटिया  किस्म  का  दुध
 प्रस्ताव

 1892.  को  नारायणयन्द  क्या  कृषि  और  ५प्रचाईमंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या एसी  कोई  व्यवस्था  जिसके
 अंतगर्त  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  सप्लाई

 किये  जाने

 वाले  घटिया किस्म  के  दुध  के  बारे में  कोई  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  योजना के  अधिकारी यह  सुनिश्चित  करते

 ह  कि  उसे  बदला  ak

 यहां  तो  अधिकारियों ने  इस  बारे  में  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  व्यवस्था की है  ?

 काष  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  पटेल  तथा

 यदि  सीलबन्द  बोतल  में  घटिया  किस्म  का  दूध  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  तो  “

 करने  वाले  से  नमूने  की  बोतल  तुरन्त  प्राप्त  कर  ली  जात  है  कौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  की  क्वालिटी  नियंत्रण
 प्रयोगशाला  में  इसका  साव  धानी  से

 परिक्षण
 किया  जाता  है  ।  दूध  के  घटिया  होने  के  बारे  में

 थोड़ा  भी  सन्देह होने  पर  ग्राहक  को  बदल  में  दूध  की  दूसरी  बोटल  म्फ्त  में  दी  जाती  है
 ।

 विकलांग  हरिजनों  का  पुनर्वास

 1893.  श्री  नारायण चन्द  पर  ग्न शक  क्या  sata  कल्याण  आर  संस्कृति  मंत्री  विकलांग

 हरिजनों  और  अनुसूचित  जनजातियों के  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  संबंधी  योजना के  बारे  में  9  1974

 के  अतांरीकित  प्रश्न  संख्या  3592  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  चालू  वित्तीय

 ay  के  दौरान  इस  काय  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत की  गई  है  ?

 fiat  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  अरविन्द  :

 समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  विकलांग  व्यक्तियों के  लिए  जो  से  are  प्रदान कीਂ  जाती  विकलांग  हरिजन

 भी  उनकेलिए  इन  जातियो ंके  लिए  विकलांग  व्यक्तियों के  लिए  कोई
 विशिष्ट

 धनराशि  नहीं
 रखी गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  के  लिए  एक  खाद्य  जोन  बनाना

 1894.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगें

 कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचलਂ  प्रदेश  कौर  पंजाब  के  राज्यों  के  लिए  एक  ही  खाद्य

 जोन  बनाने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन भेजा  है  ;

 यदि  तो
 सरकार

 ने  sat  अभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्गासाहेन  पी०  (a)  att

 अगले  रबी
 मौसीक़ी  नीति  तैयार  करते  समय  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाएगा ।

 लिखाई  के  लिए  संभवत  राज्य  परियोजना  की  स्थापना

 1895.  श्रीनारायण  चन्द  पराशर:क्या  कृषि  और  fires  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 जम्म  कौर  at  प्रदेश  ate  हरियाणा  राज्यों में  मध्यम  दर्जे को

 ौर

 a
 उठाऊ  कृषि

 परियोजनाओं  की  स्थापना के  लिए  क्विनी  धनराशि  at  व्यवस्था की  गयी  a |
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 लिखित  उत्तर 3  1975

 ——

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उक्त  क्षेत्र में  कोई  रेखीय  अथवा  संयुक्त  राज्य  परियोजनाएं  स्थापित
 करने के  बार  में  योजना  बना  रही  है

 ?

 कृषि  ओर  faa  मंत्रालय मे  उपमंत्री  केदारनाथ  :  सिंचाई  राज्य  का  विषय

 है  और  सिचाई  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी विकासात्मक  योजनाओं  के

 ढांच ेके  अन्दर  किया  जाता  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक-ऋणी  तथा  अनुदानों के  रूप  में

 दी  जाती
 है  और  यह  किसी  खास  स्कीम-समु ह

 अथवा  विकास  के  शीर्ष  के  साथ  जुड़ी  नहीं

 VW

 नहीं
 ।

 Housing  Problem  of  the  Central  Government  Employees

 1896.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  R.  ४.  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  bc  plea:  to  state

 (a)  Government’s  future  scheme  and  policy  for  solving  the  housing  prcblem  of  11.6
 Geatral  Government  employees  >

 (b)  the  extent  to  which  Government  have  achieved  success  in  this  regard  during  the
 last  two  years  ;  and

 (c)  the  number  of  emplo  yees  likely  to
 be  provided  accommodation  by  Governmen

 in  the  ensuing  financial  year?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.
 Raghu  Ramiah)  :  (a)  The  Government’s  policy  s  to  build,  in  areas  of  large
 Cdnce  atrauon  of  employees  principally  in  the  bigger  cities;  or  where  considered  neces-
 Sary,  in  th?  interest  of  its  work,  a  certain  number  of  houses  for  its  employees.  it  also  has  a
 scheme  of  giving  House  Rent  Allowance,  to  assist  the  employees  in  hiring  private  accom
 modation  in  Some  of  the  bigger  cities,  where  due  to  the  pressure  of  population,  houses  may
 not  be  available  on  a  cheap  rate  of  rent.  This  benefit  is  also  extended  to  people  residing  in
 their  own  houses,  so  that  they  may  not  ask  for  government  accommodation.  It  also  has  a
 scheme  of  giving  House  Building  Advance  to  enable  employees  to  build  their  own  houses,
 as  far  as  possible.

 These  policies/schemes,  have  been  there  for  sometime,  are  proposed  to  be  continued  in
 future  also.

 (b)  The  size  and  pace  of  the  building  programme  as  also  of  the  grant  of  house  building
 advance,depend  on  the  availability  of  funds  and  other  resources.  During  1972-73  and  19737
 74  1379  houses  and  320  apartments  were  built  in  the  general  pool,  and  a  sum  of  Rs.  23.42
 crores  was  sanctioned  as  house  building  advance.

 (c)  About  1,870  residential  units  are  likely  to  be  ready  for  allotment  to  Central  Govern-
 mentemployeesduring  the  year  1975-76  in  general  pool.

 विशेषज्ञ  समिति  के  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  दवारा  प्रस्तुत  योजना

 1897,
 श्री  रोबिन  काक  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ?

 क्या विशेषज्ञ  समिति  के  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियन्त्रण  आयोग  के  सुझाव  के  अनुसार  डिब्रूगढ़

 के  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  और  भूमि  कटाव  केन्द्र  के  पूर्वी  क्षेत्र  द्वारा  कोई  योजना  प्रस्तुत  के  गई
 हैं  ;  और

 (a)

 तो  यह  कब  तक  प्रस्तुत  की  गई  थी  और  इसे  कब  अन्तिम  रूप  से  मंजूरी  दी
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 fe  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री  केदारनाथ  fag):  और  ब्रह्मपुत्र  बाढ़

 लजवंती  आयोग  ने  अपने  सलाहकारों  के  बोड़  की  सिफारिशों  के  अघासुर  कटाव  भेजने  क्षेत्र  की  सुरक्षा

 के  लिए  एक  स्कीम  तैयार की  थी  शौर यह  स्कीम  1975
 में  केन्द्र को  प्राप्त  हुई  थी  ।  केन्द्रीय

 जल  आयोग में  इसकी  ज  च  क  रने  केप  श्वा  त  इस  स्कीम सें  कुछ  परिवर्तन  fet  गयेत्तया  उसके  पश्चात

 ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण आयोग  के  सलाहकारों  के  बोर्ड
 ने

 24  1975  को
 हुई  अपनी  बैठक

 में  58.5  लाख  रुपये  अन  aifraatind  पर  इस  स्कीम
 को  स्वीक्ञतिदेदी थी

 केन्द्रीय  जल  आयोग

 ने  बाढ  नियंत्रण  स्कीमों  पर  कंवारी  करने  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  की
 अप क्षेत्नों  के  अनुसार  इस

 स्कीम  को  कार्यान्वयन के  लिए  स्वीकृति  देने  तु  योजना  आ  यौगिकों  भेज  दिया

 मदरसे  इंटरनेशनल  नई  दिल्ली  में  aad  विग  का  बन्द  होना

 1898.  पोएस  एम०  बनर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंग  कि

 क्या नई  दिल्‍ली  स्थित  nad  इंटरनेशनल  स्क  लने
 अचानक  अपना  नसरी  विंग  बन्द  कर

 दिया  र  ?

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  5  से  10  वर्ष के  सेवा  वाले  एक  दर्ज  न  अध्यापक  भी  बेरोजगार

 हो
 गय

 हैं
 ;

 क्या  इसी  cet  दो  वर्ष  लगभग  20  अध्यापकों  को  बस्ती  कर  दिया
 था

 ;

 क्या उस समय  सरकार ने  स्कूल को
 नियंत्रण

 में
 लेने  का  निर्णय  किया  था  लेकिन  बादे

 में

 प्रबन्धकों  द्वारा  आश्वासन  दिये  जाने  उक्त  योजना को  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध में
 अब  कया  काय  वाही  ज  रहि  है

 ?

 भिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग सें  उपमंत्री  डी०  पी०

 और .)
 दिल्ली

 प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  स्कूल कान सं  री  जो  मान्यता

 प्राप्त  नहीं  हाल ही  में  बन्द  कर  दिया गया  है  |  नसंरी  कक्षाएं  बन्द हो  जाने के
 लगभग

 10  अध्यापक  at  सेवाएं  प्रबन्धकों  द्वारा  समाप्त  कर  दी  गई  हूँ  ।  अध्यापकों  कीਂ  सेवा  अवधि के
 वारे  में

 मालूम  किया  जा  रहा  है
 ।

 और  नहीं  |

 (=)  चूंकि  यह नर्सें ने  पक  ल  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  नहीं है  इसलिए  fest  प्रशासन

 द्वारा इसे
 अपने  नियन्त्रण  में  लिए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पंजाब  सरकार  को  sae  धाराओं  के  विरुद्ध  मामले  वापिस  लेने  का  निदेश

 1899.  श्री  हरी  पिह  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मत्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  को  दानेदार  की  चड़  उर्वरक  के  रूप में  कल्पित  बिक्री  में  graded  लुश्ध्रियाना

 जिले  के  उर्वरक  विक्रेता के
 विरुद्ध  मामले  वापिस  लेने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सर  कार  ने  प॑  जाव  सरकार

 को  निदेश  दिए  हूँ  ;  और

 सर्दी  तो  इसके
 क्या  कारण

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रमुदित  aa  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने  जांच  सम्बन्धी  अपनी  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  उल्लेख  किंया  था  कि  पंजा वसर कार  के

 कारियो ंने  पहले  जिन  विक्रेता
 के

 विरुद्ध  शिकायत  दायर  की  उनको  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  ने  धोखा
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 12  1896  )  लिखित  उत्तर

 a

 दिया था  ।  उन व्य किः  कयों ने  वाइटी  उबर  को  वास्तविक  आयातित  डी  ०  To  मी०  के  रुप में  इन

 विक्रेताओं को  बेच  दिया  वास्तव  में  इन
 वि

 के
 ओ

 ने  ऐ  से
 उर्वरकों

 के  लिए  सामान्य मूल्य  के  आधार

 पर  पुरी  अदायगी की  थी  ।  इस  पर  के  न्द्रीय  जांच  ब्यूरो  कृषि  मंत्रालथसे  अनुरोध  किया  थाकि  वे

 twa  राज्य  के  अधिकारियों  को  सुझाव दे
 कि  वे  safapa iT ¥  के  विरुद्ध  मामलों  को  वापसलेंले  ।  ऐसो

 स्थिति में  कृषि  मंत्रालय ने  पंजाब  सरकार को  एस  करने  का  सुझाव  दि  इसका  मले  की  विस्तृत

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  प ंजाव  के  पुलिस  अध्थिकारियोंने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकारियों  के  साथ  भो

 विचार  विमर्श  किया  था  ।  इसके  पश्चात  पंजाब  सरकार  के  अधिका  रियों ने  इन  विक्रेताओं  के  विरुद्ध

 मक़दमे  वापिस  ले  लिए  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दोशी  पाय  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  एक  मुकदमा  न्यायालय  में  दाय र  कर  दिया  है

 Scheme  for  Providing  Drinking  Water  to  the  Adivasis  Area

 goo.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ©:  Will  the  Minister  of  Works  and  Ho  using
 be  pleased  to  state

 (a)  wieth?r  thousands  of  Adivasis-in  Karhal  Sub-division  of  district  Morena  (M.P.)  do
 nt  have  th2  facility  of  drinking  water  >

 (b)  whether  the  Central  Government  have  formulated  any  scheme  for  providing  drink
 ing  water  in  that  area  ;and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.
 Raghu  Ramia)  :  (a)  Rural  Water  Supply  is  in  the  State  Sector;  and  is  included  under
 the  Minimum  Needs  Programme  during  the  V-Plan.  The  particular  information  has  been
 called  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and  will  be  laid  on  the  Table  o,
 the  Sabha.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 राज्य  सरकारों  को  ad  और  जपता
 SG)  a  कार्यों  क  लिए  आबंटित  धन

 राशि  का  दुनिय

 1901  श्री  अनादि  चरण  दास :

 श्री  डी०  डी०

 श्री  प्रुषोत्तम  का  कोड  हर

 रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 att  पी०  गंगा  :

 क्या  कृषि  जौर  निचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  को  सूखे  श्र  राहत  कार्यों  के  लिये  आवंटित  धनराशि  का  दुरुपयोग
 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  के  त  तय  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय सरकार  उक्त  धनराशि  के  उपयोग  पर  निगरानी  रखेंगी  ?

 rat  और  toad  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  श्रीमद 1  पटे

 ल  )  :  से
 यह  राज्य

 सरकारों का ही  उत्तरदायित्व  है  किवे  प्राकृतिक  संकटों
 के  राहत  कार्यो

 पर  होनेवाले  खर्च पर  बड़ी  निगरानी
 रखते  हुए  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 दी
 गई  धनराशि  का  सदउपयोगहुआ  हैया नहू  जहां  तक  केद्रीय

 सरकार का सम् जन्  यहै  इस  कायें
 के  लिए

 दी  गई  वित्तीय  सहायता का  निर्धारण  खच  लखा  परीक्षित  आंकडों
 के  आधार  पर  ही  किया  जाएगा  ।
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 वाय वतत्वा्वाततयतततवततााताण्णा  SNR  HO  बनाना  पिक

 2  .  छंटे  faa  आयोग  जिसने  सहायता  सम्बंधी  कार्यों  पर  खच  होने  वाले  धन  की  व्यवस्था  के

 पहलों  पर  विचार  किया
 का

 मत  है  कि  सूखा से  राहत  देनेके  नामपर  होने  वाले  खर्च  में  काफी

 धन  की  विवादी  होती  है  और  यदि  ठीक  तरीके  से  योजना  बनाई  जाए  तो  अधिक  स्थायी  लाभ  उठाया

 जा  सकता  है  उन्हंने  यही कहा  है  कि  राहत  कार्यो  पर  व्यय  होने  वाले  खर्च  के  एक  बड़े  भाग  को

 उन  योजनाओं  पर  लगाया  गया  है  जो  जल्दी  में  तेयार की  गई  हैं  और  वे  अलाभकर
 सिद्ध  हुई

 |

 उनसे
 सुखा

 तथा
 बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  मेंक

 ई
 स्थायी  सुधार नहीं  हुआ  उन्होंने  सिफारिश  की  है

 कि

 राहत  कार्यों  पर  होने  वाले
 ज

 को  पुरा  करने
 के  लिए  राज्यों  को  हाथ  ता  देने  हेतु  जो  प्रबन्ध  चौथी

 योजना वधि  के  अंत  तक  लागू  थे
 उनमें

 पूरी  तरह  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  उनकी
 सिफारिश

 के
 सूखे  तथा  बाढ़ों

 प्रभावित  क्षेत्रों  के  स्थायी  धार  के  लिए  विस्तृत  कार्यक्रम  तयार  किए

 जाने  चाहिए  और उ उन्हें  योजना  मे  पुरी  तरह  से  शामिल  किया  जाना  ।  राहत  कार्यों  के  लिए

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  कोई  भी  सहायता  योजना  के  भाग  केरूप  में  समझी  जानीचाद३िडए और  उसे

 समग्र रूप  से  योजना  के  लिए  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  समायोजित
 किया  जाना

 चाहिए  ।
 इस  सम्बंध

 में
 वित्त  आयोग

 की  सिफारिशें
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 की
 जा

 चुकी  हैँ
 और  चाल |  क्रिया

 वर्ष  aaa  जना  aa  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने
 की  पिछली

 नीति  को  रद्द

 कर  गया है  वर्तमान
 नीति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सहायता  आवश्यकतानुसार  स्टेट  प्लान  सम्बन्धी

 अग्रिम  सहायता  ‘at  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  आदिवासी  विकास  की  योजना  के  उपबंधों  आदि  के

 अंतिम  त  दी  जाएगी

 सामान्य 3.  चूंकि  केन्द्रीय  सहायता  केवल  योज़ना  सहायता  की  अग्रिम  राशि  के  रूप  मेंहोगी,अ

 प्लान  N carat  के  fear  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  पद्धति  राहत  योजनाओं  और  खं  पर  भी

 लागू  होनी  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  स्थिति  पर  नजर  रखने के  लिए
 प्रभावित  राज्यों  से  पारीक  रिपोर्ट

 भी  मांगी  जाएगी  |

 गुजरात  राहत  कायथ  क  लिए  ऐच्छिक  सामाजिक  एजंसी  का  काय  क्रम

 1902.  श्री  wearer  एम०  पटेल

 श्री  बका रिरिया

 पा  करेंग  कि क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की

 (3)
 क्या  गजरात  राज्य  में  राहत  काय के  लिए  कोई  ऐच्छिक  सामाजिक  एजेन्सियों  कार्य  कर

 रही है

 उक्त  oat  ने  सुर  है  ;  और

 याद
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है
 उस  पर  सरकार ने  क्या  कायंवाही  की  है

 ?

 कृषि  अर  संच

 x

 ii
 प्रकाश  (7)  राज्यਂ  सरकार से  सुचना

 एकत्र की जा रही की  जा  रही  र  प्राप्त  हो  टल  पर  रख  दी  जाएग

 ध  |  काया  के  लिए  facia  संभवत

 1903.  t  अरविन्द  एस०  पट

 a

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  गुल  रात  सरकार
 ने

 राज्य
 में  अभाव  ग्रस्त

 क्षेत्रों
 में  राहत  कार्यों  पर  व्यय  केलिए  कितनी  वित्त य

 सहायता  हेतु  अनुरोध  किया  ह ै;

 84



 लिखित  उधर 3  1975

 ह  ne  en ee  कि  कलि पि  ee  ~ —_ — नन  जाता

 केन्द्रीय  सरकार  ने  31  1974  तक  कुल  घन  राशि दी  ;
 और

 |  |  यी  कि धनराशि Ut  क्षत्र-व  ह  ip  स  प्रकार  aq  की  गई  ?

 कृषि  ओर  Viatg  मंत्र/लवम  उप  सत्र  प्रभ  दार  iqeat):  50.22  करोड़  रुपये ।

 कुछ  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 डि
 द्रुत  रोजगार  wzR  जिए  राज्यों  को  सच्  11९4  का  आबंटन

 क  2  _-  ==
 1904.  श्री

 क्या  कृषि  और  fas  मंत्री  य  ह  चता  ते  की  कया  करेंगे  कि

 गत
 ती

 त  वर्षों में  दुत  रोजगार  arise के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  का

 आवंटित  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ॥.

 विभिन्न  राज्यों  ने  कितनी  धनराशि  खच  की  और  उन्हों  ने  किस  प्रकार  के  काम

 कितने रोजगारों
 के

 अवसर  उत्पन्न  किए  गए  और  कितने  अवधि  के  लिए  किए

 क्या  उक्त  योजना  ज  पीर  रहेगी  दै
 ा

 गौर
 ः

 (  ्य  )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य

 Hig  और  data में  राज्यमंत्री  (attsrntatza ito
 से

 एक  विवरण
 सभा-पटल  पर

 रखा
 ज।ता  जिसमें  वर्ष  1971-72,  1972-73

 और
 1973-74  में

 केन्द्र  शासितਂ  क्षेत्रों
 को

 sated  की  व्यय
 की  गई  पैदा  किया  गया  रोजगार

 और  लघू  ग्रामीण  सड़कों  आदि  के  अलावा  शरू  किए  गए  निर्माण  कार्य  दिए  गये

 में  एखाद  ag  संख्या एल  टी  ०-9054/75)  मजदूरों को
 भिन्न  fret  अवधियों

 के  लिए  रोजगार  प्रदान  किया  गया  था  ।

 जी  नहीं  ।  यह  योजना  1  अप्रैल  1974
 से  बन्द

 कर  द  ग  ग  ई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  के  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  सहायता  tal

 1905.  श्री  क्या  कृषि  और  खिचाई  यह बता नेक ी  ears ta  कि

 गुजरात  राज्य
 के

 अभावग्रस्त  क्षेत्रों
 में  आरम्भ  किये  गये

 सहायता  कार्यों
 की  मुख्य

 बाते

 क्या हैं  ;

 गत  महीनो ंमें  महावीर  तथा  जिलावार  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  तथा  क्विनी

 कम की  गई  ;  और

 अब  तक
 क्या  प्रगति  हु  ई

 कुली  और  Ciaigadaagqa में
 उप  मंत्री

 प्रमुख
 से

 सूचना  एकत्र की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अदालत  BA,  केरल  के  बार  स  प्र  न्घिंदन

 1906.  Maio  जना दं नन  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिन  ह  सूर  बई  ध धा  भ  cs NADL Se  tor  ण
 क्या  केरल  में  आ रच।प्राच  के  विस्मित  पहलूओं  की  जांच  करने  वाले

 सरकारी  दल  ने  अभीतक
 प्रतिवेदन  सरकार

 कोਂ  प्रस्तुत नहीं
 किया

 है  ;
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 तो  इस  वारे  में  विलम्ब  के  क्या  कार  हूँ  और
 प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्रस्तुत  किए

 जाने  की  सम्भावना  है  कौर

 यदि  प्रतिदिन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  हैत  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?  ;

 ala  और  विधा
 ई

 मंत्रालय
 मं

 उप  मंत्रो  (3Ti  प्रमुख  से  केरल  में  अरालम

 राज्य  फोन  के  कार्य-कलापों  के  विभिन्न  पहलौंठी  sia  क  रन ेके  लिए  स्थापित  किये  हुए

 दल  ने  अभीतक  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  दल  क  भूमि  मुंद  संरक्षण

 सिंचाई  आदि  अवस्थापना  सुविधाओं  के  विकास  कौर  फार्म  में  अपनाये  जाने  वाले

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों के  विषय  में  जानकारी  एकत्रित  करनी  थी  और  इस  सार  कार्य  में  समय

 लगेगा  ।  आशा
 है  केन्द्रीय  दल  शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 देगा  ॥

 इन् डो पत  हिस्टोरिकल  पं  इन  एडिक्ट एट  sie  से  प्रकारिशतदूसमाचार

 1907.  श्री  राम  सहाय  क्या  समाज  कलत्याणऔर  संस्कृति  मंत्री  यह बताने  की  कृपा

 करें  गे  किः  d

 क्या  सरकार का  ध्यान  4  1975%  स्थानीय  दैनिक  में  हिस्टोरिकल

 aaa इन  एशि्डिक्युएटਂ  vida  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fxratt,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  :

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  टिप्पणियां  एक  व्यक्ति  का  दृष्टिकोण  है  और  वेह  तथ्यों  पर
 आधारित  नहीं  एसी  पुस्तकें  पर्याप्त  संख्या  में  जिनमें  भारतीय  इतिहास के

 विश्मिन्तः

 पहलु दिये  गये  हैं

 भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  ट्यटो  रियल
 प्रणाली  समाप्त  करना

 .1908.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :

 को  हरी  सिह  :

 क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  सुस्थापित  ट्यूटोरियल  प्रणाली  समाप्त  करने
 का  प्रस्ताव

 कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (ato  एस०  नूरुल  :  और  देश
 के

 केवल  थोड़े  से  विश्वविद्यालय ं  मेंही  ट्यूटोरियल  '  प्रणाली  अ  अच्छी  प्रकार से  स्थापित  की  गई  इस  प्रणाली

 को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 पिटाई  के  लिए  निर्धारित  लाभ  और  गेहूं  उत्पादों  के  लिए  निर्धारित  wa

 1909.  को  शरद  क्या  कृषि  और  frag  मंत्री  da  ने  की  कृपा  करेंगे कि
 ह ह ttt  10.0  पनपा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार राज्य  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  शर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बेलन  मिलों
 लिए  मिलर  का

 लाभ  कोई  निर्धारित  किया है  ;
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 पा

 यदि
 तो

 ८ त्न  राज्यों
 शौर

 संघ  राज्य  क्षे  तों  में
 1972,  1973  और  1974

 में
 पिसाई  (fa fan)  के  लिए  कितना  लाभ  निर्धारित

 किये

 क्या वि्विन्त  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  वर्ष  197  2,  1945 12072  पैर  19745  केन्द्र  और

 राज्यों  ने  गेहूं  उत्पादों  के  कोई  मूल्य  निर्धारित  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  परिधान  मंत्रालय
 में

 राज्यमंत्री  (20)  अग्गाहिबप॑  ०  ai")  से  विभिन्‍न

 राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  रोलर  आटा  मिलों  के  लिए  मैदा  आदि  के  बारे  में

 स्वीकृत  पिसाई लाभ  90  रुपय ेसे  98.  प्रतिमा  1973 में  90  रुपय से
 97.4-

 रुपये  प्रति  मी०
 टनग्रौर  1974 में  से  117.3 रु  पये  प्रति

 टन  Karahi  रहा  होल

 मी ८
 साटे  लिए  यह  50.2  रुपय  से  51.2  रुपय  प्रतिमा  1973  49.2  रुपयें

 से  50.2
 रुपये  प्रति  मी  ०  टन  और  1974 में  54.9  रुपय  प्रतिम ०  टन  था  ।

 केन्द्र सरकार ने  1972,  1973  और  1974
 केस  पाद  ं

 के  जो  मूल्य  निर्धारित  किए  थे  उन्हे

 संलग्न  अन  ifs  या  गया  य  में  रखा  याद  far  संख्या  एल०  fio  9065/75 |
 Te  कूटनीति  लागू हाने के  कारण राज्य  सरकार से  यह  कहा  गया था  कि  व  खुले  बाजार  में  चल  रहे

 ig  केमूल्यों  और
 बाद  मेंविश्मिन्न  राज्यों के  लिए  निर्धारित  किए  गए  थोक  ae  सोपर  जोकि  अधिकांश  मामले

 में  1701-
 रूपये  प्रति  क्विंटल  के  आस  पास  थे  ,  केन्द्रीय  पूल  ये  दिए  गए  गेहूं  के  आधारपर  गेहूं के  पदार्थ  के

 मुल्य  निर्धारित  करे  ।  इस  केन्द्रीय  सरकार  की  सहम  जिसे  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित

 गेहूं  उत्पादों  के  मूल्य  ar  अन  मेंरी  गए  है  ।  [ weerteta  मे  रखा  mat  देखिए  संख्या

 एल०  टी ०  9065/75 |

 नेत्रहीनों  को  रोजगर

 1910.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 =  ः
 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  के  अन  तगत  विभिन्न  वर्कशॉप ं

 में  प्रशिक्षित

 जिंनों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  आग  क्या  काय  वाह  कि  गई  है  ;  और

 क्या  उनके  मामल  में  कछ  fod  दी  गई  है  और  यदि  ऊरक्त"रियायते

 क्या है  ?

 शक शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  विभाग  a  उप  मंत्री  अरविंद  नेताम  कक

 आर  (@)  विकलांग  व्यक्तियों  लिए  समाज  कल्याण  विभाग  की  छात्रवृत्तियों  की

 योजना  कासंशोंधन  कर  दिया  गया  है ताकि  14
 से

 40  वर्ष  तक  की  अ  यु  केवि  ं  को  जिनमें

 नेत्रहीन  व्यक्तियों के  लिए  राष्ट्रीय केन्द्र  देहरादून  के  प्रशिक्षण थ  शामिल  100  रुपए  प्रति  मास  के

 वजीप  पर  एक  वर्ष  तक  कीਂ  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  प्रौद्योगिक  संस्थानों  में  इत्तला  प्रशिक्षणार्थीयों
 के  रुप  में  लगाया जा  सके

 किसी  विशिष्ट  संस्था के  व्यक्तियों के
 संबंध  मेंको  ढील दिए  जाने  की  इजाजत  नहीं  श्रेणी

 3  औरश्रेणी  सेवाओं  में  प्रवेश श
 के  प्रयोजन

 के  लिए  विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  व्यक्ति

 भी
 शामिल  उच्च  आयुसीमा  में

 ट
 दी  गई
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 nants

 तीसरी  और  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 1911.  श्री  एस०  एम०  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्लीमें तीसरी  ak
 चौथीश्रेणी  केकमंचारियों  केलिय  मकानों

 के  निर्माण्हेतु कौर  क्या

 कार्यवाही  at  गई  है  ;  और

 इसप्रय  जनों  केलिए  पांचवी  यो  जना में  कितनी  धनराशि  स्वी  क्लर्की  गई

 निर्माण  और  आवास  तवा  संसदीय  काय  मंत्री  (Ai  क्‌०  अगस्त

 1973  में
 सरकार ने  ऐसे  नए निर्माण काय अथव  कार्यों  को  शुरुकरने

 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  था  जो

 कुरसी स्तर  से  उपर  नहीं  बने  थे  ।  यह  प्रतिबंध  अभी  लागू  है  ।  अतः  केवल  एसी  पुरानी  कौर चल
 रही  योजनाएं  पूर्ण  की  जा  रही  हूँ  जो  प्रतिबंध  लगने  से  पूर्वे  कुरस  स्तर  पर  कर  चु  की  Hag  ।  [11  तथा

 IV  श्रेणी के  तमंचा रि  सामान्यतया  11  और  टाईप  प  के  नों  के  पात्र  चल  रही  योजनाओं

 1974-75 के  दौरान  टाईप  148  मकान  बनाए  गए  ह  तथा  टाईप  और  टाईप
 >

 580  निर्माण  घिन  है  ।  ag  1975-76  दौरान  टाईप  1  तथा  टाईप  के  लगभग

 500  मकानों  का  निर्माण  wa  आरंभ  करने  का  प्रस्ताव  हिंदी  इन्हें  प्रतिबंध  से  जूटमिल  जाए  ॥

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि के  दौरान  सामान्य  पुलिस  का  निर्माण  करने  कै

 लिए  कोई  निश्चित  नियतन  नहीं  किया
 गया

 अतः  श्रेणी  111  आओरश्रेणीं  IV  कर्मचारियों  के

 लिए  मकानों  के  निर्माण  हे  त  कोई  विशिष्ट  स्वीकृत  नहीं की  गई
 अधिकतर  निर्माण  केवल

 fara  आयवर्ग  के  के  लिए  ही  किए  जाते  हैँ  ।

 गबनंबंट  बॉयज  हायर  सैक्रटरी  स्कूल  कादीपुर  दिल्‍ली  के  प्रिसीपल

 के  विरुद्ध  जांच  की  मांग  ।

 1912.  को  एस०  एम्०  बनर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गवर्नमेंट  बॉयज  हायर  नई  दिल्ली  कोशिश कवर्ग  ने  2  फरवरी

 197  2  के  अपने  एक  संयुक्त  आवे दन  में  उक्त  स्कूल  के  उसके  द्वारा किए  गए  धनराशि

 के  कश्मीर  दुरुपयोग  तथा ब  हुए  सी  भूल-चुकता  कथित  गलत  कार्यो के  लिए  जांच  की  मांग  की  है  ;

 sarge  संसद  सदस्य  ंनेभी  इस  सा  मल के  सम्बन्ध में  प्रशासन  को  लिखा

 क्यार्िन्सिपल  ने  शिक्षक  वंग  को  परेशान  करना  तथा  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  आरम्भ

 कर  दिया  था  ;  और

 (a)  यदि हां ते  उनके  त  ताला  का  विचार  शिक्षक  वर्ग  के  हितों  को  किस  प्रकार  सुरक्षित  रखने

 का  है  और  शिक्षक  निदेशालय
 गत  तीन  वर्षा  से  किन  कारणों  कार्यवाही  नहीं  की  ?

 शिक्षा  अरर  सनाज  कल्याण  मं  TATE  है|  संस्कृति  feat  सं उपमंत्री  ०  पी०  य
 श्र

 और  (3)  शिक्षा  निदेशालय  1972  में  ही  इस  शिकायत  की  जानकारी  थीਂ  ौर  उसने
 Zs)  fee  ठा  प् जांच-पड़ताल  शुरू  थी  जो  अभी भी .  दि  ef  लथ  को  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  कि  fara  कर्मचारियों  को  परेशान  तथा  उनके  विरुद्ध  कार्यवा  ही  रहा
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 राष्टीय  खेवा  योजना  कें  प्रादेशिक  कन्द

 1913.  श्री  फल चन्द  माँ  qr  समाज  कल्याण  और  यह  बताने

 at  कृपा  करेंगे  कि

 अनेक क्या  शिक्षा  मंत्रालय  ने  सभी  राज्य  मुख्यालयों
 में  राष्ट्रीय  योजना  के

 a
 प्रादेशिक  केन्द्र  स्थापित  fea  थे  जिनमें  कर्मचारियों  के  पास  कोई  काम-काज  नहीं  ज

 क्या  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  एक  अधिक।री  ने  इस  बारे  में  मंत्रालय  को  लिखा

 था  ह  आर

 यदि  तो  क्या  वित्तीय  कठिनाइयों  के  इन  लीं  में  मितव्ययता  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  उनके  मंत्रालय  का  चीर  राष्ट्रीय  Ret  योजना  के  सभी  प्रादेशिक  केद्र  का  तुर

 बन्द  करने  और  यह  काम  सीधे  विश्वबिद्य/लयें  को  सौंप  देने  का  =
 ्

 ?

 और
 समाज

 कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मं  उप  मंत्री  डी०  पी०

 :  से  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  का  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वयन  तथा  विमिन

 युवक  adam  के  आकार  था  उनकी  बढ़ती  हुई
 संख्या  में  समन्वय  करने  के  राज्य

 तथा  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  सम्पर्क  स्थापित  करने  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  4  क्षेत्रीय

 केन्द्र  चण्डीगढ़  तथा  मद्रास  और  राष्ट्रय  सेवा  योजना  के  11

 क्षेत्रीय  केन्द्र

 जयपुर  और  त्रिवेन्द्रम  में  कार्य  कर  रहे  हैँ  ।  थे  राज्यों  तथा  विश्वविद्यालय ।
 में

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  न  केवल  उपयुक्त  कार्यान्वयन  तथा
 qaqa

 स्वस्थता  कोर  के  शेष

 काय  को  पुरा  चरने  के  लिए  उत्तरदायी  है  अपितु  विभिन्न  राज्यों
 तथा  विश्वविद्यालयों  में

 अन्य  युवक  कार्यक्रमों  को  देखभाल  करने  लिए  भी  जिम्मेदार  राष्ट्रीय  sal
 योज'ना

 तथा  अन्य  युवक  कार्यक्रमों  के  आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  में  भी  सहायक  करते  हैँ  ।

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  1973  के  दौरान  यवक  बनाम
 अकाल

 स तथा  1974-75  दौरान  युवक  बनाम  गन्दगी  तथा  बीमारी  अभियान  के  HTT  शेष

 शिविरों  के  आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  में
 सहायता

 की  इन  कार्यालय  की  मासिक  vA fr tat

 से  यंह  पता  चलता  है  कि  ये  अपने  कार्य  में  afer
 रहे  हूँ

 2.  योजना  में  युवक  कल्याण  की  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  सक्रिय

 बनाने  तथा  उसमें  मदद  देने  के  लिए  इन  अधिकारियों  का  उपयोग  करने  की  अ/बश्यकता  को

 देखते  हुए  इन  कार्यालयों  को
 बन्द  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  facia  कठिनाइयों  को

 रखते  छात्र  तथा  गर  छात्र  युवक  काय
 क्रम  के  .  हुए  क्षेत्र  और  आकार  के

 क्षेत्रीय  कार्यालय ं  के  कमेंचासियं -  की  संख्या  में  वृध्दि  नहीं  की  जा  रही  हैं

 राज्य  सरकारों  को  स्वस्थता  कोर  क  कलचा रियां  क  लिय

 सहायता  अनुदान  जाना

 क क 1914.  श्री  फूल चन्द  वर्मा  at  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 : :

 अग्रिम  धन क्या  उनका  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  यात्रा  साइकल

 मोटर  गाड़ी  अध् क्रि मि  त्यौहार  अग्रिम  हनिर्मा  अग्रिम  राष्ट्रीय

 अनुशासन  योजना  के  कर्मचारियों  के  वार्षिक  पुनश्चर्या  आदि  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय fant  यतिन  दात स्वस्थ्य ता  कोर  वों
 कर्मचारियों  के  लिये  सहा  AUS  ६  दि  नहीं  दे  रहा  6)

 यदि  तो  इसके  कारण  और
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 i  काललामततिनिविति  क

 qy  म  Wr-aTr
 दे  ब  क  क  जिसकी  ऊपर  लिखा  गया  है >  दशक arr  राज्यवार

 i)  कितना  सहायता
 अनुदान  faa  गया  ?

 भिक्षा
 wa  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मं  उप  मंत्री  श्री  डी०  पी०

 :  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  कार्मिकों  तथा  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  कार्य  के

 लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  किए  गए
 प्रशासनिक  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों

 का  खर्चा  वहन  करने  के
 लिए

 राज्य  सरकारों  को
 सहायक अनुदान  स्व  कत  उ जाते

 अग्रिम  धन  सं स्वीकृत  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  धनराशि  नहीं दी  गई

 पुनश्चर्या  पाठयक्रमों  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  चल  रहा

 इन  अनुवेशको  से  संबंधित  प्रशासनिक  नियंत्रण  राज्य  सरकारों  को  स्थानान्तरित

 उन्हें  आखिरकार  राज्य  सेवा  में  खपाने  के  लिए  उठाया  गया  कदम ।  इस  संक्रमण
 अवा काल  के  इन  अनुदेशकों  तथा  प्रशासनिक  कर्मचारियों  के  बतन  तथा  et Rk Wat  का  खच

 वहन क  के  लिए  निधियों  की  व्यवस्था  की  जा  रही
 है

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 राष्ट्रय  वीज  निगम  का  कायंकरण

 क्या 1915.  श्री  वीरेंद्र  faa  राव  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के

 कायकरण  के  बारे  में  11  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  128  के  उत्तर  के

 करेंगे  कि सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्या

 क्या  उत्तर  में  उल्लिखित  जांच  पड़ताल  पुरी  हो  चुकी  है

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गईं

 अधर

 यदि  तो  जांच  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  (
 स  राज्यसभा

 के |  सदस्य  श्री  वी०  एन०  गाडगिल  तथा  राष्ट्रीय  वीज  निगम  के  Ant  की  अध्यक्षता

 े नियुक्त  हुई  समिति  की  रिपोर्टों  प्राप्त  हो  गई  है  और  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है

 जहां  तक  बंगाला  देश  को  आलू  के  बोजा  के  निर्यात  सम्बन्धी  व्यापार  की
 जांच

 का  म

 जांच  अधिकारी  ने  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  उनके  निष्कर्ष  से  पता  चलता  है
 कि  इस  व्यापार  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 द्वारा
 उठाई  गई  के  सम्बन्ध  में  समाचार-पत्रों

 में  प्रकाशित  होने  वाले  आरोप  सहीं  नहीं  इसमें  यह  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि
 वहन  सम्बन्धी  करार  के  मामले  में  कोई  अनियमितता  नहीं  की  गई  सरकार  जांच

 अधिकारी  के  सिष्क्षों  को  स्वीकर  कर  लिया

 रबी  फसल  अनाज  क  बारें  a  निबंध  व्यापार  होती

 1916.  श्री  alex  सिंह  क्या  कृषि  और  faart  wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  को  24  1975  के  अंग्रेजी  के  एक  स्थानीय  दैनिक

 पत्न  में  प्रकाशित  समाचार  का  पता  हैं  जिसमें  लिखा  था  कि  फेडरेशन  आफ  आल  इण्डिया

 फुड ग्रेन  stad
 एसोसिएशन

 ने  आगामी  रबी  फसल  से  अनाज  के  बारे  में  राष्ट्रीय  निबन्ध
 व्यापार  नीति  बनाने  की  मांग  ;
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 प्ली  मलय  की  वर्तमान  105  रुपय  प्रति  क्विंटल क्या  उक्त  फेडरेशन  ने
 मुंह

 की  दर  से  बड़ा  कर  130  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  देने  के  विचार  का  भो  anda  किया  हैं

 ऑर

 स
 यद  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  मांग  पर  विचार  कियां  ्  और  उसके  क्यो

 cham  निकले  9

 कृषि  शर  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहेंब  पी०
 =.

 और

 « 2 2  ar का  \
 जी  हां  ।  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  एसे  समाचार  दे

 रवी  विपणन  1975-76  के  लिए  मूल्य  और  अधिप्राप्ति  नीति  राज्य  संस्कारों

 के  परामर्श  से  बहुत  ही  जल्द  तेयार  को  जाएगी |

 CENTRAL  ASSISTANCE  FOR  DEVELOPMENT  OF  IRRIGATICN  IN  8.  HAR

 1017.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri=

 gation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Bihar  Government  has  forwarded  a  scheme  to  his  Ministry  for  weg  1.01.  |

 of  irrigation  in  Bihar  during  the  year  1975-76  and  has  asked  for  assister.ce  दिव  (Le  ny.«n¢r.-
 tation  thereof;

 (b)  ifso,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri.
 [  Rs. | ०  Singh  :(a)  &  (b)  The  Government  of  Bihar  has  requested  for  assistence

 17.33  Crores,  outside  the  State  plan  ceiling,  for  execution  of  346  minor  irrigaticn  schemes
 to  benefit  0.85  lakh  hectares  (2.0  lakh  acres)  of  land  in  Chotanagpur  and  cht  onically
 drought  prone  districts  of  South  Bihar.

 (c)  According  to  the  present  indications,  all  available  resources  fram  all  sources  have
 been  assessed.  within  which  the  Fifth  hive  Year  Plan  has  been  formulated.  Therefore.  cues-
 tion  of  provision  of  any  outside  the  Plan  assistance  to  States  to  be  accounted  for  as  a  separate
 allocation  not  connected  with  the  approved/to  be  approved  Fifth  Plans  of  States  coes  rct
 arise.

 Orn  the  basis  of  the  avaiable  resources,  the  tentative  outlay  presently  under  consideration
 of  the  Planning  Commission  for  the  overall  Fifth  Plan  of  Bihar  amounts  to  Rs.  1267.43
 Crores  of  which  allocation  proposed  for  minor  irrigation  is  Rs.  84  crores.  The  outlay  approved
 for  1974°75  and  tnat  under  consid:  ration  for  1975-76  fer  mincr  irrigation  are  Rs.  10.50
 Crores  and  RS.  12.45  crores  respectively.

 खेल  कूद  पर  खच  की  गई  धनराशि

 1918.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मनदो
 :  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  में  खेल-कूद  की  सभी  प्रकार  की  गतिविधियों  पर  सरकार  दवारा
 fart  धनराशि  ज  की  गई  है  ;

 फुटबाल  और  हाकी  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराशी  खर्च  हुई  ;  और

 किनश्ठिद्यालयों  अनुदान  आयोग  दवारा  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  कितने  खेल
 ड re  9

 अनुदान  '
 गये

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मे  उप  मंत्री  अरविन्द

 :  93.92  लाख  रुपय े।
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 teat  के  लिए  एक  लाख  हाकी के  लिए  1.83 लाख  रुपये  ॥

 23  विवि ना  ASA  कि  द  | torpor  को  8.91  लाख  रुपये  ॥

 आयातित  खाद्यान्न  की  लागत  a  विधि

 1919  को  अनादि  चरण  दाय  थक

 श्री  पी०  गंगा

 att  श्री  बहिशत  मोदी

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आयातित  खाद्यान्न  कीः  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई  है  ;  और

 ax  आर  स  वद्ध  को  रोकने  लिये  क्या यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वाही  की  गई  है  ?

 कृषि
 और

 निचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 qantas wis Ea

 पी०
 :  अर

 विश्व  को  मंडियों  में  ख.्यान्न।ं  के  wert  और  भाई  दरो  में
 असाधारण  वा

 1973  के  मुकाबले  में  1974  में  या  लित  खय:न्नों  कौ  कमी  में हो  जाने  के

 काफ  a  हुई  है  ।
 _

 विश्व  के  बाज़ारों  में  1975  से ख
 sisi!

 के  मृत्य  ं

 दरों  में  अन्त में  कुछ  नरमी  आयी है  |  भारत  सरकार  का  खाद्यान्नों  के  त्यों  अर
 as

 को

 तटीय

 nay

 पर  कोई  नियन्त्रण  नही ंहै  ये  तो  विश्व  की  सप्लाई  तथा  मांग  स्थिति  पर

 निभर  करते हूं

 नमदा  पर  बांध  का  निर्माण

 1920.  थ्रो  नो  जिन्दल  पिउ  क्या  घ  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  मध्य  प्रदश  तनहा  तथा  उसकी  सहायक  नदियों  पर  तथा  असत्य

 बांध  कर  फालतू  पानों  का  उपयोग  करने  के  क/यंव /हैं।  करने  को  अनुमत  न

 ज दिये  जाने  के  व्याकरण  wa  fe  निंदा  नदी  की  अ/श्वासित  जल  योजना  गुजरात

 मांगी  गई  मात्रा  से  वहुत  बड़ी  है
 ?

 कृषि  और  ऊंचाई  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  कदारतन [थ  1974  4

 वादो  राज्यो  के  बीच  हुए  समझाते  के  प्रदेश  और  गुजरात  के  बीच  जल  के
 x

 बटवारे  का  प्रश्न  नमंदा  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  दूसरा  तथ  करने  क  लिए  छोड़
 दिया  गया

 न्यायनिर्णयन  संबंधी  कार्यवाही  चल  सही  हैं  ।  केन्द्र  दवारा  दोनों  राज्यों  में

 न्यायाधिकरण  के  ख  उनके  कार्यों  पर  बिना  कोई  प्रभाव  इस  बेसिन  में  कुछ
 स्कीमों के  निर्माण  कार्य  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  मैत्रीपूर्ण  हल  ढंढने  के  प्रभाव  किए  जा  रहे  हूं

 Nzalfite  और  वाणिज्यिक  उपयोग  कें  aa  बागान

 192  श्री  टना  उरद

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार

 call  कुमार  मानो

 श्री  इंकर  नारायण  पिह  द्वेषी

 क्या  कृषि  और  iad  मंत्री  औद्योगिक  एवं  वाणिज्य यक  उपयोग  वन  बागान  के  बारे
 में  18  1974  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  904  के  उत्तर  के  Ge*qey]  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि
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 naa

 चाल  वह  में  वन  विकास  के  अधीन  afreaitirs  और  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिये

 व्यावसायिक  बागान  योजना  का  राज्यवार  कार्यक्रम  क्या  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ti  प्रभु दास  :
 अर

 प्रश्न  संख्या  904  दवारा  देश  के  उत्तरी  और  उत्तरपूर्वी  क्षत्र  के  राज्यो  और  संघ  राज्यों

 क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  उपान करी  मांगी  गई  थी  ।  के  अतिरिक्त  इस  क्षेत्र  में  स्थिति

 सभी  राज्यों  और  संघ  र  ज्य  क्षेत्रों  से  जानकारी  प्राप्त  होगई  है  fat  विवरण  में  दे  दिया  गया

 मणिपुर  से  जानकारी  प्रप्त  होनी  है  ओर
 प्रप्त  हते  ही  उसे  सभ:-पटल  पर  रख  दिया

 जायेगा  |  यह  एक  राज्य  क्षेत्र  की  योजना  है  ।

 विवरण

 उत्तरी  और  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्रों  में  राज्यों  और  संघ  राज्यो  क्षेत्रों  दवारा  1974-75

 के  दौरान  औद्योगिक  और  वाण्ज्यिक  उपयोग  के  लिए  व्यावसायिक  बागान  योजना  के  लिये

 कपि  गये  आवंटन

 रुपय े)

 रा  संघ  राज्य  क्षेत्र  1974-75  के  दौरान

 किये  गये  आबंटन

 राज्य

 असम  26.33

 बिहार  11.00

 मणि पुर  .  अभी  नहीं  प्र  प्त  हुई
 मेघालय  .  6.00

 नागालैण्ड  2.75

 उड़ीसा  13.50

 fa  पुरा .  10.67

 पश्चिम  बंगाल  9.60

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अरूणाचल  प्रदेश  5.60

 मिजोरम  2.00

 घमरा  उडीसा  में  मछली  पकड़ने  का  पत्तन

 1922.  हों  अ  जुन सेठी :  कया  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में
 घमरा  में  मछली  पकड़ने

 के  पत्तन  के  बारे  में  अतिरिक्त  जानकारी  at
 अपेक्षित  स्पष्टीकरण  राज्य  सरकार सें  प्राप्त

 हो  गया  है  ;  और
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 यदि  तो  पांचवीं  योजना  में  पत्तन  परियोजना  को  a  करने  के  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  उ  सकेगा  ?

 कृषि  और  fed  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  श्री  प्रमुदित  जी

 सरकार  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 उडीसा  मं  aa  जल  को  कमों

 1923.  श्री  अर्जुन  ष्ष् सं ठी  क्या  कृषि  ओर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  में  अधिकांश  ग्राम  नगर  पंचायतों  मैं

 जल  की  सुविधाओं  को  कमी  का  पता  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  चालू  क्रिया  वर्ष  में  क्या  योजना  बनाई  है  ;
 और

 क

 गत  तीन  वर्षों  सें  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितने  टेकरਂ  सप्लाई  कें  गये

 और  उन  पर  कितनी  धनराशि  खच  हुई ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अण्गासाहिबपी०  शिन्दे  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 कृषि  उद्योग  समूहों  की  स्थापना  के  लिये  बल्गारिया  से  पश्न कदा

 1924.  सरदार  स्वर्णाभा  सोनी  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगें कि  :

 क्या  बुलर्गात्स्या
 ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कृषि-उद्योग  समूह  स्थापित  करने

 की  पेशकश  क  3

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिय  उत्तर  तथा  दक्षिण  बिहार  में  स्थानों

 चयन  किया को  हैਂ ;  और

 यदि  तो  बिहार  में  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और

 उद्योग  समूहों  की  मुख्य  बातें  क्या  हू ँ?

 कृषि  और  fare  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब्पी०  से  (a)
 नयी  दिल्‍ली  में  7  से  11  1974  के  बीच  रूई  भारत-बुलगारिया  संयुक्त  आयोग

 की  पहली  बैठक  भारत  और  बुलगारिया  के  बीच  सहयोग  के  लिए  जिन  मुद्दों  पर  सहमति

 उनमें  से  एक  भारत  में  दो  कृषि-उद्योग  कॉम्प्लेक्स  की  स्थापना  थी ।  इनमें  से  एक  की

 कर्नाटक  में  तथा  दूसरी  की  बिहार  में  स्थापना  की  बिहार  में  इस  कृषि-उद्योग  कॉम्प्लेक्स

 की  स्थापना  के  लिए  वैशाली  जिले  में  प्रायोगिक  तौर  पर  एक  स्थान  का  चीन  कर  लिया

 गया  इस  कृषि-उद्योग  कॉम्प्लेक्स  की  प्रमुख  विशेषताएं  सम्बद्ध  क्षेत्र  बागवानी  और  अन्य

 कृषि-संबंधी  जिन्हों  के  संसाधन  और  विपणन  को  समा कलित  करना

 जिससे  लोगों  की  आधिक  स्थिति  में  सुधार  हो  तथा  लाभकारी  रोजगार  के  और  अधिक  साधन

 उपलब्ध  हों  ।

 स
 अ

 राज्यों  दवारा  नगरीय  सम्पत्ति  को  अधिकतम  सोचा  नः  े  बार  में  कानून  बनाया  जाना

 कै 1925.  श्री  डी०  बी०  च्रयोडा  4

 पोलर  प्रकाश  क के
 श्री

 क्या  feat  और  आवाप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 उन  राज्यों
 के

 नाम  क्या  हैँ  जिन्होंने  नगरीय
 सम्पत्ति की  अध् विक् तम  सीमा  के

 बारे  में  कानून  पास  किये
 और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  नगरीय  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा

 बारे  में  कानन  बनाने  की  faa  किया  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तंबा  संसदीय  कार्य  मंत्री
 (att

 करण  (%)  जम्मू

 तथा  कश्मीर  शहरी  सम्पत्ति  1971,  राज्यपाल की  अनुमत

 प्राप्त  करने  के  बाद  11-10-1971  को  अधिनियम  अधिनियम  को  अभी  तक

 लागू  नहीं  किया  गया है
 ।

 मध्य  पंजाब  तथा  राजस्थान  के  राज्यों  की
 विधान  सभाओं

 ने  शहरी

 सम्पत्ति  की  अध् विक् तम  सीमा  निर्धारित  करने  पर  कानून  पारित  कर  दिये  उन्हें  अभी  aa

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 निम्नलिखित राज्यों  ने  संसद  को  कानून
 बनाने

 के
 लिय  प्रभावित  कर

 दिया

 (1)  आन्ध्र  प्रदेश

 (2)  गजरात

 (3)  हरियाणा

 (4)  हिमाचल  प्रदेश

 (15)  कर्नाटक

 (6)  महाराष्ट्र

 (7)  seat

 (8)  पंजाब

 (9)  त्रिपुरा

 (10)  पश्चिम  बंगाल

 कर्नाटक  को  मध्यम  और  छोटी  Kies  योजना  के  लिए

 क्ति
 a  सहायता

 1926.  श्री  क०  लकप्पा  क्या  कृषि  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 गत  दो  वर्षों  में  कर्नाटक  मध्यम  और  छोटीਂ  सिचाई  योजनाओं  के  लिए

 कितनी  fad  सहायता  दी  गई  है

 चालू  aa  में  क्विनी  धनराशि  दिय  जाने  का  विचार  है  ?

 कमी  और  faa  मंत्रालय  a  उपमंत्री  केदार  नाथ  fe  é)  (*)  और  सिंचाई

 राज्य  का  विषय  है  और
 सिंचाई

 य  जनाओ  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारों
 दुबारा

 उन

 विकास  की  कुल  योजनाओं  के  ढांचे  के  अंत  त  की  जाती  है  ।  राज्य  योजन  में  धन  लगाने  के  लिए

 केन्द्रीय
 सहायता

 दी  जाती  है
 पर

 ब्लाककऋणों  और  अनुदान
 की  शकल  में  होती  है  और  az

 विकास  के  किसी  शीष  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी नहं  होती  ।
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 (Saka,

 पिछले  दो  वर्षो  तथा  चालू  वर्षों  के  दौरान  tice

 को  दी  गई  ब्लाक  कैदी  सहायता  निम्न

 लिखित  2:

 1972-73  35.50  करोड़  रुपय

 1973-  35.46  करोड़  रुपय

 1974-75  35.46  करोड़  रुपय
 —

 इसक
 अतिरिक्त

 कर्नाटक  को  1972-73  के  दौरान  आपाती  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अंतगंत

 529.9  लाख
 रुपये

 तथा  1973-74  के  दौरान  राज्य  के  भू-जल  संगठनों कौ  मजबूत  करने  लिए

 सहायता की  शकल  में  11.00  लाख  रुपये  दिए  गए  थे  ।

 वर्ष  1975  म  राज्यों  की  आवश्यकताओं  की  भर्ती  क  लिये  उर्वरक  की  सप्लाई

 1927.  श्री  क०  लंक प्पा  क्या  कृषि  अर  तिहाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  राज्यों  की  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  उर्वरकों  को
 सप्लाई

 करने  संबंधी  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 )  कर्नाटक  को  वर्ष  1974  में  कितने  उर्वरकों  का  आबंटन  किया  गया  और  वर्ष  1975

 में  कितने  आबंटन  करने  का  विचार  है  और

 इ  से  राज्य  की  कितनी  आवश्यकता  पूरी  होगी
 ?

 कृषि  और  शीशे  मंत्रालय  में  उप
 प्रभ दास  भारत

 सरकार  राज्यों  को  उर्वरकों  की  सप्लाई  करने  के  मामले  में  कोई  विशेष  कठिनाई  अनुभव  नहीं

 कर  रही

 74  के  खरीफ तथा  74-75  के  रबी  के  मौसमों  के  दौरान  राज्य  की  उर्वरकों  की
 वल  मांग  लगभग  2.84  लाख  मीटरी  टन  जिसमें से  vee  2.71  लाख  मीटरी  टन  की

 मन्ना  अलाट  की  गई  1975  के  खरीफ  मौसम  के  लिए  राज्य  की  उर्वरकों  की  निवल  मांग

 लगभग  1.61

 लाख  मीटरी  टन  इसमें  से  राज्य  को  0.8  लाख  मीटरी  टन  की
 मात्रा

 अलाट  की  जा  चूकी है  ।  75  के  खरीफ  मौसम  के  लिए  अगली  अलाटमेंट  1975  में  की

 जायेगी

 75  के  खरीफ  के  लिये  अभी  और  अलाटमेंट  होनी  इसके  अतिरिक्त अभी  रबी
 75-76  की  मांग  का  अनुमान  भी  लगाया  जाना  है  अभी  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  ay

 1975-76  में  कर्नाटक  राज्य  की  मांग  कों  किसे  सीमा  तक  परा  किया  जा  सकता

 ay  1974  म॑  कर्नाटक  को  आबंटित  खाद यान

 1928.  श्री  कठ  लक प्पा  कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  क  पा करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कर्नाटक  कितना  खाद्यान्न  आबंटित
 किया  और

 चालू  ad  में  कितना  खाद्यान्न  आबंटित  करने  का  वि  चार

 श
 कृषि  और

 सिंचाई
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पो०

 र
 ओर

 भण्डार  से  खाद्यान्न  का  आबंटन  राज्य  सरकारो  को  आवश्यकता  ५ अ  उपलब्धता
 और  अन्य  संगत्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रति  माह  किया  जाता  है  ।  कर्नाटक  को  1974
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 के  1.03  लाखमी०  टन  गेहूं  और  1.24  लाख  मी०  टन  मोटा
 अनाज

 आबंटित  किया

 मया  1975  की  पहली  तिमाही  के  लिए  उस  राज्य  को  35,000  Ato  टन  गेहूं  और  20,000

 मी०  टन  मोटा  अनाज  आबंटित  किया  गया

 Handling  Charges  of  I

 1929.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya

 Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Food  Corporation  of  India  incurred  Rs  26  per  bag  as  hande

 ling  charges  in  its  wheat  trade;  and

 (b)  if.  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  &  (b)  The  handing  charges  comprising  of  procurement
 and  distribution  cost  incurred  by  the  Food  Gorporation  of  India  for  1974-75  on
 wheat  is  estimated  at  Rs.  24.98  per  quintal  as  under

 Per  quintal

 Procurement  cost  Rs  9:93

 2  Distri 1D bution  cost  Rs  15.05

 Total  Rs.  24.98
 सतााामाण्यतताागतयामामाााातताण

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  दवात  afa  का  कारोबार

 1930.  श्री  राजदेव  fag :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली
 में

 लारेंस  रोड  पर  किस  दर  से  अर्जित

 की
 a

 इसके  विकास  पर
 कितनी  लागत  _

 afte  तथा  बड़े  रिहायशी  प्लाटों  की  नीलामी  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  कितना  लाभ  और

 निम्न/मध्य आय  वर्ग  के  लोगों  कोयल  भूमि  किसे  दर  पर  आवंटित की  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  क्‌०  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कली  विकास  प्र।धिकरण  दवारा  बनाए  गय  पलकों  क  बार  a  शिकायतें

 1931.  श्री  राजदेव  पिह  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 (a):  क्या  दिल्लो  विकास  प्राधिकारी  को  शिकायतें
 मिलो  है  कि  एन  हांसी  के  माध्यम

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण '  दवारा  बनाये  गेय  mae  पलस्तर  सामग्री  और  चिनाई

 के  aq  कार्यों
 की

 दृष्टि  से  घटिया  हूँ  और  उनमें  अभी  तक  बिजली  के  सारे  प्वाइंट  नहीं
 लगाये  गये  और

 यदि  तो  सरकार  कोई  उपचारात्मक  कायवाही  क्यों  नहीं  कर  रही
 है  ?
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 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  Fo  पलस्तर  लिय  या  किस्म

 की  सामग्री  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  बिजली  की  फिटिंग  न  करने

 के  बारे  में  भी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 >
 @)  राष्टीय  परीक्षण  शाला  मे +  परीक्षण जहां  तक  पलस्तर  की  सामग्री  का  प्रश्न

 करने  के  ae  इसे  संतोषजनक  पाया  गया  ari  संरचनात्मक  कठिनाइयों  के  कारण  Ho  मकानों

 में  बिजली  की  कुछ  फिटिंग  की  व्यवस्था  करने  में  देरी  हो  गई  थी  लेकिन  ag  काम  अब

 fact  विकास  प्राधिकरण  ने  आरंभ  कर  दिया है  ।

 नं वस् उर  1974  जनवरी  1975  तक  उडीसा  को  आबंटित  शिया

 गया  तथा  सप्ताह  किया  गया  ae  ।

 1933.  श्री  पिचन्तामणि  पा  दिल्ली  :  क्या  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उड़ीसा  को  1974  और  जनवरी  1975  के  लिए  कितना

 महक  \v7)  किया

 क्यागहूकेक टे  मेंवद्धि  की  गई  है  ;

 इन  महीनों  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  कितना  गेहूं  मांगा  और

 क्या  नवम्बर  और  1974  जनवरी  1975  में  उड़ीसा  को  कुछ

 चावल  सप्लाई  किया  गया  और  यदि  तो  कितना  ?

 से कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अग्णासाहेब  पी०

 74  से  75  तक  के  दौरान  उडीसा  द्वारा  मांगी  गई  और और  उसे

 आबंटित  की  गई  गेहूं  की  मात्रा  इस  प्रकार है  e a e

 माह  मांगी गई  माता  आबंटित  मात्रा

 74  थ  33,5  25.0

 74  25.5  23.0 eo

 75  e  e  ्  e  20.9  23.0

 1974  में  उड़ीसा  को  आबंटित  धान  की  5000  मी०  टन  की  मात्रा

 में से  3000  मी ०  टन  74  में  सप्लाई  की  गई  थी  और  शेष  2000  टन
 >

 को  राज्य
 में  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  gear  रहा  है  ताकि  उसे  चावल  न  सय  में

 सप्लाई  किया  ar  उड़ीसा  को  चावल  की  कोई  आर  यात्रा  आवंटितਂ  नहीं  की  गई

 राष्ट्रीय
 शिक्षा  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद
 को  प्रति  जानकारी

 बाली  पा  डिच पुस्तकें

 1934.  श्री  सी
 ०

 कठ  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  को  इस  की
 जानकारी है

 fe  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद  प्रस्तुत  कुछ

 poe
 में  Lg Be NESS ararias-srrk: श्वक  एवं  राजनी  तिक  मामलों

 के  बारे  में  बहुत  ही  पुरानी  जानक री  है

 (a)

 क्या  समाज  विज्ञान  की  कुछ  पुस्तकों  में  निम्न  स्तर  का  साम्यवाद  विशेष

 और
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 द

 सनत संधान  at  या  प्रति  क्षण AUX  Sel  ofa
 दे  दे  क  े  दि  उ (71)  राष्ट्रीय

 की  पाद्य  पुस्तकों
 की

 वस्तु
 में  सुधार  करने

 कौर  भविष्य  में  श्रेष्ठतर  विषय-वस्तु  रखने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कांयं वा  वाही  पुल  ह्
 9

 शिक्षा  और  owH  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  a
 a

 छी०  पी०

 से
 सरकार  को  एसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली है  ।  राष्ट्रीय  शिक्षक

 अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  दुबारा
 तयार  गई  पाठ्य-पुस्तकः त

 को  समय  समय  पर

 संशोधित  किया  जाता है  ate  प्रत्येक
 नए

 संस्करण  में  से  किसी  भी  विषय  से  संबंधित  पुरानी

 पड़  गई  सुचना  निकास  दी
 जाती  है  और  उसके  स्थान  पर  अद्यतन  सुचना

 शामिल  कर  दी

 जाती  इसके  उद्देश्यात्मक  विषयों  को  प्रस्तुत  करने  का  ह  लक्ष्य  होता  है  और

 इनमें  किसी  प्रकार  का  भी  प्रचार  नहीं  होता  है  ।

 समि रक्ष रता  उन्मूलन  के  लिय  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता

 1935.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रा  खपत  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह

 बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 गत  दो  वर्षों  में  निरक्षरता  उन्मूलन  केक्षेत्र में  कायरत  स्वैच्छिक  संगठनों  की  सहायता

 के  fiat  सरकार  ने  क्या  योजनाएं  बनाईं  तथा  उन्हें  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  ;

 उन
 संगठन  नाम  क्या हूं  जिन्हें  इस  सम्बन्ध  में

 1973-74
 और  1974-75  में

 1,00,000  रुपये इससे
 अधिक  'e wre oTTO  प्राप्त  हुई  तथा  उनमें से  प्रत्येक  संगठन  द्वारा  किये

 गय  काय  की  रुपरेखा  7a  गर

 fqterd T  उन्मूलन  को  योजनाएं  कितनी  सफल  तथा  प्रभाव कारों  रही
 ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा संस्कृति  विभाग
 उपमंत्री

 डी०  पी०

 सरकार  प्रौढ़  शिक्षा  के  उन्मूलन  के  क्षेत्रों  कार्य  कर  स्वैच्छिक

 संगठनों  को  सहायता  प्रदान  करने  की  एक  योजना  का  संचालन  क  रती  है  ।
 वर्ष

 1973-74  के  दौरान

 योजना  के  लिए  10  लख रुपय  की  व्यवस्था  की  गई  अर चाल  वर्ष  1974-75  के  लिए

 भी  इतनी  निर्धा  रत  की  गई
 है

 कन
 बंगाल

 निरक्षरता  उन्मूलन  समिति  को  कोई  अन्य  संगठन  उस  वर्ग  के

 नहीं  आता  जिसे  वर्ष  1973-74  तथा  वर्ष  1974-75  के  दौरान  लाख  रुपये

 से  Aaa  राशि  अनुदान  के  रूप  में  प्राप्त  हुई  ग  |  इस  संगठन  ने  1375  प्रौढ़  साक्षरता  केन्द्रों  का

 आयोजन  33,176  प्रौढ़ों  को  साक्षर  2  प्राइमर  की  50,000  अं और

 चोटों  के  100  सैट  प्रकाशित  किए  ।  प्रौढ़  साक्षरता
 कार्यक्रमों  और  पश्चिम  बंगाल  के  पर्वतीय  जिलों

 में
 सामूहिक

 साक्षर  अभियान
 के  लिए

 भी
 वे

 बंगला  25,000  और  नेपाली

 प्रत्येक  की  5,000  में  -  4-4  पुस्तकें तै  यार
 कर  रहे

 site  शिक्षा  को  प्रोत्साहित  करने
 के

 लिए  शुरू  किए  गए  अनेक
 जनाज़े

 में  यह  केवल  एक

 योजना  इसका  प्राथमिक  स्वैच्छिक  संगठनों  को  इस  क्षेत्र  में  उनके  कार्यक्रमों के  संचालन

 में  सहाय  ताव  प्रोत्साहन  प्रदान  करना  है यह  सी  मत  उद्देश्य  प्राप्त  गया है  और

 सिध्द  हु हआ  है  \  पिछले  चार  वर्षों
 के

 लगभग  1.4  लाख  प्रौढ़ों  के  लिए  4,300  से  अधिक

 साक्षरता  केन्द्र  आयोजित  किए  गए  लगभग  50,000  नव साक्षरों  तथा  ‘\Y miyvv \ seaeaterat  के  लिए
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 300  गश्ती  पुस्तकालय  आयोजित  किए  गए  और  इस  योजना के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  संगठनों

 दूवारा  लगभग  110  प्रकाशन  प्रकाशित  किए
 गए  हैं  |

 Acreage  of  land  underjirrigation  during  Fifth  Plan

 1936s  Shri  Shaankr  Dayal  Singh  2  Win  the  Minister  Agriculture
 and  Irrigation  be  pieased  to  state

 fa)  the  St.ite-wise  area  of  irrigated  land  un-irrigated  land  in  the  country  ;

 (७7  the  acreage  of  land  proposed  to  be  irrigated  in  each  State  during  the  Fifth  Five

 Year  Plan  and  the  total  expenditure  involved  thereon  ;  and

 (८)  the  acreage  of  un-irrigated  land  which  remairs  uncultivated  ?

 of  State  in  the  of  and. The  Minister  Ministry  Agriculture

 Irrigation  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  State-wise  area  irrigated  (gress)

 and  unirrigated  in  1971-72,  according  to  the  land  utuiisation  for  1971-72.  the  atest

 year  for  which  statistics  are  available,  is  given  in  the  Annexure  I.  [Placed  in  the  Library.

 See  No.  L.

 ( b)  Additional  gross  irrigated  area  likely  to  be  benefited  during  the  Fifth  Pien  and

 expenditure  likely  to  be  incurred  are  given  in  Annexure  II.  [Placed"  in  the  Library.  See  No-

 L.  /75]-

 (८)  The  diff:  rence  between  the  total  cultivable  land  and  the  net  arca  sown  for  1971-72
 which  represents  un-irrigated  land  not  under  cultivation  during  the  year  is  given  in  Annexure

 IIL.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.  T.  9066/75]-

 हरियाणा  मं  पेय  जल  की  कमी

 1937.  श्री  राम  प्रकाश  2  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 हरियाणा  राज्य  में  एसी  कितनी  ग्राम  पंचायतें  और  नगर  पंचायतें  R  जहां  पेय  जल  की

 कमी

 उक्त  क्षेत्रों  व्य में पय  जल  की  कभी  दूर  करने के  लिये  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षीय  दौरान  इस कायें  के  लिये  जल  की  कितनी  टंकियां  सप्लाई  की

 गई  और  उन  पर  कितनी  धनराशि  खच

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  के०  रघुराज  at)  से  सुचना  हरियाणा  सरकार

 से एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नीति  परिजन  का  भारतीय  खाद्य  निगम  की  वसली  पर  प्रभाव

 क
 1938.  श्री  प्रसन्न भाई  महता  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  केचेयरर्मन
 ने

 स्वीकार  किया  है  कि  नीति  में  परिवर्तनों  तथा  कई
 राज्यों  द्वारा  अपने  खाद्य  निगमों  की  स्थापना  के  बाद  देश  में  खाद्यानों की  ऋतिक  की  मात्रा  में  कमी

 हुई है

 क्या  चेयरमैन  ने यह भी  कहा  है  करती  खाद्य  निगम की  गतिविधियों  में  विस्त्रिघिता
 लाने  तथा  इस  प्रकार  उस की  तकनीकी  जानकारी  संसधनों  तथा  फालत  जन  शक्ति  का  प्रयोग  करने
 के  प्रयत्न  किए  जाते  रहे

 गर
 नीति यदि  तो  इन  परिवर्तनों  का  खाद्यान्न  वसली  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा

 है
 तथा  नट निर्धारित  लक्ष्य  की  प्यार  भ  के  लिए  क्याका्य॑वाही  की  जा  रही  है  ?
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 [11111]

 कृषि  और
 रचाएं  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  (atlstaqtia 12a हिब
 पी०

 :  (#  )  से
 भारतीय

 खाद्य  निगम  के  अध्यक्ष  ने  रबी  मौसम  केदौरान  खाद्य  निगम  द्वारा  कीगई  अधिप्राप्ति

 और  उसकी  गतिविधियां  के  वर्ग  किरण  की  के  बारे  मेंटिप्पणी  की  चालू  मौसम  के  दौरान

 गेहूं  और  चावल की  अधिप्राप्ति  18.99  लाख  मी०  टन  और  26.11  लाख  मी  ०  टन

 गेहूं  और  चावल  की  अधिप्राप्ति  में  कमी  मिलता  गेहूं  और  चावल  के  उत्पादन
 में

 गिरावट  आने

 के  कारण  at
 ER

 =  \

 किसानों  को  उनके  स्वान  पर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना

 1939.  को  प्रसन्न भाई  महता

 श्री  आर०  alo  स्वामीनाथन  :

 श्री  Fo  एम०  मधुकर

 क्या  कृषि  और  पिटाई  मंत्री  यह  बताने  किकया  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  का
 मंत्रालय  किसानों

 को
 उन  के  स्थान पर  कुछ  सुविधा  उपलब्ध  कराने

 की
 योजना  बना  रहा  यदि  होना  तत्सम्बन्धी  तथ  क्या  हैं

 क्या  इस  सम्बन्धों  गए  पाई  समिति  की पोट  को  पूरी  तरह  न्क्रयान्वित  कर  दिया
 = गया  ह  और

 समिति  की  अन्य  सिफारिशें  व्या  थी ?

 कृषि  और  चाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्गालाहेब  पी०  सें  (7):

 आवश्यक  सुचना  संलग्न  विवरण  पत्र  में
 दी  गई

 में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०

 डी  ०--9067/75]

 राष्ट्रीय  faq  ats

 चक 1940.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 श्री  आर०  बी०  स्वामीनाथन ¢

 क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  एक  राष्ट्रीय  शिशु  ats  की  स्थापना क  ी

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कार्य  क्या-क्या  होंगें  ;

 उक्त  बोझ  कब  स्थापित  किया  ;  और

 उक्त  ae  के गठन  केबाद  से  अबतक  इस  का  कार्य  निष्पादन  कसा  रहा ?

 शिक्षा  ओर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तबा संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  अरविन्द  :

 राष्ट्रीय  बाल  बोर्ड  का गठन  सरकार  के  संकल्प  संख्या  एफ  01-14/74 एन  ०  सी ०
 डी०  दिनांक  3  1974  के  अधीन  किया गय  इस  संकल्प  की  प्रति  4  दिस  ख़बर  1974

 को  सभा  के  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।

 इस  ats
 के

 काय  नीचे  दिए  गए  हँ

 1.  बालकों  की  आवश्यकता ओ  ं  के  बारे  में  जन बोध  उत्पत्ति  करता
 3eGeq  तथा  उसे  बनाए  रखना  ;

 2.  बालक ं  के  कल्याण  से  संबधित  कार्यक्रमों  को  क्रान्ति  करने में  लगी  विभिन्न  सरकारी

 और  असरकारी  संस्थ/ओं  दवारा  किये  जाने  वाले  प्रयत्नों  का  समन्वय  करना  तथा  उन्हे

 समेकित  करना  ;
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 3.  विभिन्‍न  कार्यक्रमों
 की

 प्रगति  का  समय-समय  पर  पुनर्विलोकन  क  रना  ;

 4.  वर्तमान  सेवाओं  में  कमियों  का  पता  amar  और  उन्हें  दूर  करने  के
 लिए  उपायों

 का
 सुझाव  देना  द्

 5.  विभिन्न  कार्यक्रमों  को  दीਂ  जाने  वाली  प्राथमिकताओं  में  परिवहन  के  विषय  में

 समय  पर  सुझाव  देना  |

 कुछ  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  नामांकनों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  इसलिए  ate

 की  कोई  भी  बैठक  अब  तक  नहीं  हो  सकी है  ।

 Talks  with  social  welfare  Ministers  of  various  states  on  Prohibition

 1941.  Shri  M.  C,  Daga  W  lai त्व  the  Mir.ister  of  Education,  Social  Welfare  and.

 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  held  talks  on  prohibition  with  the  Social  Welfare  Mini-

 sters  01  various  States  during  the  last  two  years  ;  and

 (0)  ifso,  tne  outcome  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare

 and  (b)  The and  in  the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam)  :  (a)
 Government  have  held  discussions  with  the  Ministers  of  States  who  are  in  charge
 of  Prohibition  at  two  meetings  of  the  Central  Prohibition  Committee  held on  24th
 March  1973  and  26th  March  1974.  In  States,  Social  Welfiare  Ministers  aré  not  in  charge

 Prohibition.  A  list  of  the  main  points  of  agrcement  in  the  Centra!  Prohibiticn  Committee

 meeting  held  on  24-3-1973  is  attached.  (Placed  im  the  Library.  See  No..  L.

 These  points  were  purswed  in  the  subsequent  meeting  also.  Follow-up  action  on  these  points
 is  being  taken.

 Water  Pollution  Act

 1942.  Shri  M.  C,  Daga  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  rules  and  sub-rules  have  been  framed  under  the  Water  Peliution  Act  ;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  bd

 (c)  the  states  in  which  Boards  have  been  set  up  under  the  said  Act,  the  dates  on  which
 €ach  Board  wasset  up  and  the  Composition  ofeach  Board  ;

 (d)  in  case  Boards  have  not  been  set  up,  the  reasons  therefor  ;  and

 (6)  whether  due  to  non-enforcement  of  the  provisions  of  the  aforesaid  Act  strictly  the
 water  of  the  rivers  is  being  polluted  and  the  health  of  people  is  affe:cted  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affaits(Shri  K-

 Raghuramiah)  (a)  &  (b)  Out  of  the  15  items  on.  which  the  Centra
 Government  have  to  make  rules  under  the  Water  (Prevention  and  Control  of  Pollution)
 Act,  1974,  rules  pertaining  to  12  items  have  since  been  issued.  Rules  on  the  rema'nirg  items
 are  being  fiaatised  in  consultation  with  the  concerned  authoTities.

 (c),  (d)  &  (6)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 तिलहन  और  तेल  के  मत्यों  में  वद्ध

 वृ
 1943.  श्री  आर०  एन०  aaa  :

 q  ad  कृषि  और  frag  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगें
 fa:

 क्या  बजट  से  पह
 में  वृद्धि  हो  रहो  है  ;  और

 ले  होने  वाले  सट्टेबाजों  के  कारण  तिलहन  तथा  तेल  के
 मूल्यों
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 याद  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार

 कृषि  और 1: चाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (AT  साहेब  पी०  जी

 नहीं  |
 दरअस

 सल  हाल  के  सप्ताहों  में  देश  को  विभिन्न  महत्वपूर्ण  मंडियों  में  प्रमुख  तिलहनों

 और  तेलों  के  भाव  गिरे  ह  |

 न  उठता  \ प्रदान  हो

 पराजय  यात्री  समिति  को  अध्यक्षता

 1944.  श्र  मघ  दण्डवत  क्या  संसदीय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  किसके

 =)  raya  मंत्रालयों  को  समितियों  क्  श्फ्क रण  संबंधी  नियम  क्या

 किलो  समिति  की
 अध्यक्षता

 किसी  एसे  व्यक्ति  दवारा  को  गय  थो  जो  संसद क्या

 के  faa  भ  सदन  के  सदस्य  नहीं  थे  ;  और
 द

 यदि  तो  क्या  एसे  अध्यक्ष  को  कायनातों  को  उचित  माना  गया  3?

 गह  और  निर्माण  तथा  संसदीय  काय  मंत्री
 (at

 fio  :  विभिन्न

 लयों/विभायों  की  परामशंदात्री  समितियों  के  कार्यकरण  संबंधी  एसे  कोई  लियम  नहीं  तथापि

 सन  1969  में  विभिन्न
 मंत्रालयों  क ह. परा मशंदात्रो  समितियों  गठन  और  कार्यकरण

 को  विनियमित
 करने

 के  लिए  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  को  सलाह  से  सरकार  दवारा  कुछ

 मा्ग-निदेशिकाएं
 तयार  की  गयो  थीं

 ।
 Pratt  की  एक  प्रति  संलग्न  [araraat

 में  रखी  गयी  |  देखिए  संख्या  एवं

 और
 पिछले  अन्तः सत्र  के  दौरान  अर्थात्‌  22

 1974  से  16
 शल

 1975  as  ay  वाईस  परामदंदात्रो  समितियों  ने  अपना  ब्र बठक  को
 1  इन  में  से  4

 1975  को  हुई  योजना  मंत्रालय  के  लिए  परामशंदात्रो  समिति  को  बठक  की  अध्यक्षता  योजना

 आयोग  के
 उप-चेयरमन  दवारा  को  गई  थो  जो  कि  संसद  a  किसा  भा  सदन  के  सदस्य

 नहीं  इस
 बठक

 को  अध्यक्षता
 प्रधान  मंत्रो  दवारा  को  जानी  थो  ।  परन्तु  अस्वस्थता  के

 कारण  उन्हें  अपना  कार्यक्रम  बठक  श्री  होने  के  थोड़ा  देर  पहले  हो  wae  करना
 उप

 चेयरमन  महोदय  ने  समिति  के  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  प्रधान  मंत्री  का  खेद  प्रकट  किया ।

 जब  समिति  के  एक  सदस्य  ने  उप-चेयरमन  दवारा  बठक  को  अध्यक्षता  किए  जाने  पर  आपत्ति

 को  तो  उन्होंने  इस  बात  का  निर्णय  समिति  के  सदस्यों  पर  छोड़  दिया  ।  एक  सदस्य  को

 छोड़कर  उपस्थित  सदस्यों  ने  मत  प्रकट  फिया  कि  योजना  आयोग  के  SI-WALAT

 को  इस  बठक  का  संचालन  करना  च(हिए।एसो  परिस्थिति  में  सदस्यों  द्वारा  प्रकट  को  गई

 इच्छा  प्रबल  रही ।

 सरकार  माननीय  स्वस्थ  को  विश्वास  दिलाना  चाहतों  है  कि  उसका  अभिप्राय  समिति

 अथवा  समिति  के  fsa  सदस्य  के  प्रति  कोई  Hfatisear  दिखाने  ar  नहीं  ar

 अण्डमान  और  मिल्ला  दीप समह  a  खाद्यान्न  की  कमी

 1945.  मधु  दण्डवत  क्या  कृषि  और  लिखाई  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 र लगतार  गत
 तोन  वर्षों  में  संघ

 राज्य  क्षेत्र  अन्दमान  और  निकोबार  द्वोपसमह  में  कितने

 खाद्यान्न  को  कम  थ  और

 ्य  ‘SAH  त्रि ren-faaetay  Tes Aca  ह  नेत  शए 1 7८ वहाँ  ख  Ne  ७»  है  ६  दे  करने  ठगाइए ं  कौर  करनेके  लिए

 कप  को  गयो  ?
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 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासहिब  पी०  :  और

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  संघ  शासित  प्रदेश  में  पिछने  तान  वर्षों  केदौरान  खाद्यान्न

 का  उत्पादन  आन्तरिक  आवश्यकताओं  कपूरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हुआ  ail  1971-72

 10,400,  16,500 1972-73  और  1973-74  मे खा यान  ५ ना  चावल
 का

 उत्पादन  क्रमशः

 1973  और  1974
 और  11,700 म  Vo  टन  हुआ  इसके  अति  रिक  ,  केन्द्रीय  पूल से

 1972,  c
 दौरान  6,000,  11,000  और  12,000  मत  टन  खा. द्यान्नों  को  सप्लाई  कोई  थी  ।

 जो  पग  उठाय
 संघ  शासित  प्रदेश  में  खाद्यान्नों के  बा  र  में  आत्म  निर्भरता प्राप्त  करने  दिशा  में

 गए  हँ उनमें  उब  रक  अफ़राद  सप्लाई  खोज  गणन  और  पौध  सारे  उन्नत  कृषि

 सिचाई
 कार्यों  को  लोकप्रिय  बनाने

 के
 कार्यक्रम  और  firaml # @at

 के  खेतो
 आदि  जसे  सधन  कृषि  विकास  कार्यक  शामिल  ।

 अण्डमान  म॑  वन  सम्पत्ति  का  विदोहन

 1946.  श्री  मधु  क्य  कृषि  और  fiers  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अण्डमान  में
 वन  सम्पति  के  विदोहन  केलिय  कोई  दीर्घावधि  योजना  बनाई  गई

 है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या
 हैँ

 ?

 कृषि
 और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 :  (#)  जी
 हाँ

 |

 श ह अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समह के  4.18 2  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  के  दु  भ  वनों
 सम्बन्ध  में

 का  उपयोग  करने  कैलिस  अन्दमान  तथा  निकोबार  aa  firara  निगम  को  के
 a

 विचारकर  रही
 एक  समेकित  परियोजना  तयार  कीगई  gale  भारत  सरकारे  इस  परियोजना  पर

 हैं  ।  इस
 परियोजना  की मुख्य

 बातें  नीचे  दी  जां  रहीं
 :-

 (1)  अवधि  केदौरान  इस निगम  की  स्थापना  पर  2  6  1  करोड़  रुपये

 की  रकम  व्यय  होगी  और  प्राप्त  होने  वालाकुल  राजस्व  29.32  करो  =  रुपय  होगा  ।

 (2)
 18,122

 हेक्टर  क्षेत्र  से
 9,43,500  घन  मोटर  इमारती  लकड़ी  प्राप्त  होगी

 (3)  पांच  aq  क  अवधि  के  दौरा  न  4060  हैक्टर  क्षेत्र  में  वनरोपण  जाएगा  और  5,397

 हैक्टर  क्षत्र  में.प्राकृत्तिकरूप  से  वृक्ष  उग  जाये

 उत्तरी  अन्दमान  में  लगती  लकड़ी  काएक  कारखाना एक  आरामिलं  carey  नोक  डाउन
 (4)

 फर्नीचर  विनिर्माण  छोटे  अन्दमान  में  एक  आरा  मिल  तथा  लुगदी  लकड़ी  का

 संयत्र  और  ग्रेट  निकोबार  में  एक॑  आरा  व  तथा  संरक्षण  संयंत्र  तथा  वित्तीय  यू  नीटो

 को  स्थापित  करने  का विचार  है  ।

 (5)  इस  परियोजना  से  प्रबंधकीय  कर्मचारियों  के  अलावा  प्रतिशत  लगभग  3,600  मजदूरों

 को  रोजगार  प्राप्त  होगा ॥

 Standard  of  Hockey  and  Cricket

 1947.  Shri  P.  Yadav  Willthe  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  standard  of  Hoc  ke अक  y  and  Cricket  games  has  gone  down  in  India  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether
 those  ‘games  ;  and

 Government  propose  to  take
 certainmeasures  to  raise  the  stardard  cf

 (d)  if  so,  salient  features  thereof  ?
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 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  Education  and  Social  Welfare  and  the

 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  &  (b)  Government  is  Conscious

 of  the  prevailing  low  standards  of  sports  and  games  in  the  country.  lt  has,  however.  to  be

 aparovat2d  that  sports  and  games  at  comptctitive  level  are  managed  by  the  respec’  ive  Nae

 tional  Sports  Federations/AssociatiOns  which  are  autoncmovs  bodies.  Neverthcless.n  so

 far  as  Hockey  is  concerned  the  Indian  team  maintained  its  position  as  runncrs-up  in  the

 Asian  Games,  1974.  The  Indian  Cricket  Team  has  also  succeeded  in  rehabilitating  its

 orestige  in  International  Cricket  by  winning  two  out  cf  the  five  Test  matches  in  the

 India-\West  Indies  Test  sezies,  1974-75-

 (c)  &  (d)  Astatementisattached.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.

 द्त्लि  स्थल  अध्यापक  सहकारी  गह  निर्माण  संगीत  दिलों

 कार्या  के  बारे  म॑  जांघ  प्रतिवेदन

 1948.  श्री  जगन्नाथ  क्या  निर्माण.अं 1र  आवास  मंत्री  2  1974 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2606  के  उत्तर  के सम्बन्ध  में  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नईदिल्ली  स्कूल  अध्यापक  सहकारी  गृह  निर्माण  समिति  fafaes  दिल्‍ली

 के  कार्यो की  जांच  करनेकेलिय  नियुक्त  जांच  अधिकारी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  किस  बीच  जाच

 यूरी
 कर  ली

 तो  जांच  प्रतिवेदन  के  आधारपरश्रं तिम  रूप  से  निश्चित  किये
 गये

 उक्त  समिति
 के

 वे  सदस्य  कौन-कौन
 से

 जो
 प्लाट  कि आवंटन के  हक  द  कौर

 उक्त  समिति  की  प्रबन्ध  समिति  के चुनाव  करानेभूग्थि  के
 विकास  तथा  सदस्य  को  प्लाटों

 के  आवंटन  आदि  कालिया  क्या अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है अथवा  करने  का  विचार

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  क०  जांच  अधिकारी

 की  रिपोर्ट  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  दू वार विचार  किया  जा  रहा

 प्रश्न  हीनहीं  उठता
 (=)

 तथा  (71)

 नाटक  के  गेहूं  के  कोटे  में  वद्ध

 1949.  श्री  सालाना  :  कया  कृषि  और  fined  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 3
 कया  कर्नाटक  सरकार  नेकेन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  केग  कोट  में वद्ध  करने  का  अनुरोध

 किया  fe  ;  att

 तोइस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क  थि  और  सिंचाई  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  somata  पी०  :  और
 सरकार  ने  भ  =  के  wast (a)  कर्नाटक  द  में  वही ध  करने  के  लिए  कहां  था  ।  उन्हे

 यह  सुचित  किया  गया  था  कि  कठिन  स्टाक  स्थिति  होने  के  कारण  आवंटन  में  वृद्ध  करना

 सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 अण्डमान  निकोबार  दीप समूह  मं  मत्स्य  पालन  के  विकास  की

 qeayai  1

 1950.
 श्री  पी०  आर०  भिनाय  क्या  कृषि  और  fea  मंत्री  यह  बनने  की  करप

 क्या  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूहों  में  मत्स्य  पालन  विकास  की  कफी

 ;  झर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  नव
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 का  $$$

 कृषि  और  fi aleaaragag  उप-मंत्री  प्रभ दास  पट  जी  at

 मुख्य  भूभाग  के  मद्दाहों  को  उन्हें  प्रशिक्षण  की
 सुविधाएं

 प्रदान  करने

 दढ  माह
 में  मीन  उद्योग  faarq  को  मजबूत  हिम  तथा  शीतागार  संयंत्रों  की  स्थापना

 य त्लीकृत  नौका
 को

 प्रारम्भ  करने  Wiz  गहरे  समद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  fast

 उद्यमों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निगमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  गए

 a  |

 ami  उत्पादन  a  वृद्धि  के  लिए  को  गई

 1951.  शो  पी०  आर०  शशिनाथ  :  क्या  कृषि  और  रचाई  मत्ती  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंग  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डियों  में  भारतीय  चीनी  की  बहुत  मांग  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में  विधि  के  लिए  क्या  की  गई

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अण्गासाहेब  To  :  जी

 ai  चीनी  के  निर्यात  से  जो  अच्छा  मलय  मिल  रहा है  उसे  देखते  हुए  भारी

 मांग देश  में  दोनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  निम्नलिखित  पग  गए  है

 (1)  आंशिक  नियन्त्रण  की  नीति  जारी  रख  ना

 (2)
 २
 उत्पाद न  शुल्क  में  छट  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देना ;

 (3)  नई  फैक्ट्रियों  को  चालू  करना  श्र  मौजूदा  फैक्ट्रियों  के  विस्तार  कार्यक्र  में

 तेजी  लाना

 (4)  गन्ने  की  मात्रा  तथा  उसकी  किस्म  की  दृष्टि  से  विकास  करना ।

 चोरी  जाब  आयोग  की  सिफारि

 1952.  को  आर०  वो०  स्वामीनाथन  :  क्या  और  सिंचाई  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चीनी  जांच  आयोग  की  तीन  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  क्या  सिफारिश  स्वीकार  की  गई

 अन्य  सिफारिशों  की  क्या  स्थिति है  और

 आयोग  की  सिफारिशों  को  कब  क्रियान्वित  किया  जायगा  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  अण्गासाहेब  पी०  (a): हां  ॥

 आयोग  की  जो  तीन  सिफारिशें  स्वी  कार
 कर

 ली
 =
 (=),(7)  और  चीनी  उद्योग  जांच

 गई

 car

 जिन्हें  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  वे  निम्नलिखित  मामलो  से  संबंधित  हैं  :--

 फिजियो  दारा  गन्ने  का  देय  न्यूनतम  मलय  का  निर्धारण  करने  के  लिए  85  प्रतिशत
 पर  मूल  उपलब्धि

 निर्धारित  कर्ता

 2.  पण  अनुपात  कता  के  आधार  पर  ऊंची  उपलब्धि  के  लिए  wa  का  अधिक  मलय  देने
 की  देना  | अनुमति

 3.  फैक्ट्रियों  द्वारा  खुली  बिक्री  की  चीनी  से  प्राप्त  अधिक  राशि  को  गन्ना  उत्पादन  के

 साथ  बराबर-बराबर  बांटना  |
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 2.  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  समेत  उसके  युक्तियुक्त  कौर  कुशल  संगठन  से  संबंधित

 ar  |  | fan  सरकार  के  विचाराधीन  ्

 3.  गन्ना
 चोरी  उद्योग  के  अनुसंधान/वि'कास  से  सम्बन्धित  शेष  सिफारिशें  राज्य  सरका  T

 सम्बधित  केन्द्रीय  मन्तालयो/संगठनों  को  उनके  विचार  प्राप्त  करने  के  लिए  ae  भेजी  गई

 राज्य  सरकारों  के  विचार  अभी  प्राप्त  होने

 उर्वरकों  के  मृत्य  पर  लंग  नियंत्रण  को  हटाना

 1953.  को  मधु  fang  :  क्या  कृषि  और  faare  मंत्री यह  बताने  की  कृप  करेंगे
 कि

 :

 क्या देश में  छिन्न-भिन्न  प्रकार  के  उर्वरकों  के  मृतकों  पर  लगे  नियंत्रण  को  पूर्णतया

 हटा  दिया  गया  है  ;

 1  जनवरी  1974  शौर  1  1975  के  बीच  भिन्न-भैसों  प्रकार  के  उ  रनों

 के  नृत्यों  में  कितनी  वृद्धि

 कृषि  और  faze  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभार  नहीं  ।

 एमोनियम  सल्फेट  st  कैलशियम  अमोनियम  नाइट्रेट  steal  के  अधिक्तम  बिक्री  मूल्य  सांविधिक

 रूप  से  नियंत्रित  है  ।

 1  1974  कौर
 गच

 की  अवधि
 में  कुछ  प्रमुख  उर्वरकों

 के म्‌ ल्यॉम  हुई  वृद्धि  के  विषय  में  संलग्न  विवरण  में  जानकारी  दे  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1-1-74  कों  प्रति

 फुटकर  मीटरी टन  )
 उवेरक  का  नाम  मूल्य  1-1-75  को  वद्ध

 फटकर

 लागू
 )

 1050  2000  950 यूरिया  46  प्रतिशत  एन

 एम  नियम  सल्फेट  21  प्रतिशत  एन  क  600  935  335

 कैलशियम  अमोनियम  नाइट्रस  26  प्रतिशत  एन  e  845  1145  500

 अमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  26  प्रतिशत  एन *  775  1145  370

 1.0
 डी-एमोनियम  फास्फेट  (18-46-0)  1335  3005  1670

 एमोरियम  नाईट्रोफासफेट  (20-20-0)
 *

 1200  1855  655

 670  1220  550 म्यूरल  आफ  पोटाश  60  प्रतिशत  के  2  झरो
 *

 सल्फेट  आफ  पोटाश  50  प्रतिशत के
 *

 800  1565  765

 एन
 ०  परी

 *  e  1375  1700  325

 लजाता

 केन्द्रीय  फर्टीलाइ  a  पूल  से जारी  किये  गये  उर्वरकों  के  आंकड़े
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 इन्स्टीट्यूट  आफ  टेक्नालाजी  क  छात्रों  का  आन्दोलन

 1954.  श्री  मघ  क्या  साज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  के  आरम्भ
 में  बिड़ला  इंस्टीट्यूट

 आफ  टेक्नालाजी  ऊ  छात्र
 res

 ने  Alez} raldq  आरम्भ  किया  था

 यदिहाँ,तो  उस  आन्दोलन  का  स्वरूप  क्या  था

 उनकी  मुख्य  शिकायतें  क्या  थी  ;  अर

 उन  शिकायतों  कोचर  करन ेके  लिए  सरकार  न  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्रो  (Sto  एस०  नूरुल  से  (a)  बिडला

 Tea)  तथा  विज्ञान  संस्थान  के  छात्रों  ने  अन्य  बातो ंके  साथ  साथ  भोजन  पर  अधिक  खर्चो
 के

 fata  में  एक  आन्दोलन  आरम्भ  किया ।  कक्षा झोंका का  भूख  हड़ताल  तथा  प्रदर्शन

 का  आयोजन  किया ।  राजस्थान  सरकार ने  जनता  वितरण  प्रणाली  से  संस्थान  के  लिए  खाद्यान्न

 तथा  चीनी  केआवंटन  की  मात्रा  बढ़ा  दी  है  ।

 चौथी  पाव वी  योजना
 के

 दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  सदस्यों  भूमि  का  वितरण

 1955.  श्रोता  भगवा  तन कप् पन  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 कि

 hp  ॥  देश  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  भूमि  अजित  की  गई  है

 सूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  भूमिहीन  कृषि  श्रमिको  को  faa  भूमि  अलाट

 को  गई  है  तथा  पांचवां  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ‘tray  भूमि  अलाट  की  कौर

 देश  में  चौथी  योजना  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  आसू चित
 जनजातीय ं  के

 सदस्यों  को  कितनी  भूमि  राज्य-वार  अलाट  की  गई  है है  ?

 कृषि  और [ घिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  पट लो  अ  र
 भूमि की

 अधिक्तम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  की  क्रियान्विति
 होने

 के  फलस्वरुप  फालतू  घोषित होने  वाल

 भूमि  तथा
 सरकार

 के  पास  परती  तौर  अन्य  श्रेणियों  की  उफ  भूमि  और  वितरित
 की  गई

 भूमि  के  आंकड़े  के  चतुर्थ  योजना  के  विषय  में
 अलग

 से
 ी

 नहीं  है  फ़िर  भी  पिछले

 कुछ
 वर्षों  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  एक  वितरण  dare  किया  गया  है  (  विवरण  ग्रिन्थालय

 में  रखा  गया  ।  दरियाए  सं  उप  एही  ०-9071/75]

 गत  कुछ  वर्षो  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा-संबंधी  करनाल  के  लागू  होने  के  फलस्वरुप  फालतू bas
 भूमि  के  रूप

 में
 उपलब्ध  g  a  वितरित  की  गई  भूमि  के  विषय  में  आंकड़े  दिए  गए  हैं

 ।

 [aearaa  स  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  -9071/75]

 अभी  हाल  के  भूमि  की  सीमा-संबंधी  कानूनों  की  क्रियान्विति  होने  के  फल  स्वरुप
 क  ह

 उपलब्ध  होने
 वाली  फालतू  भूमि  के  क्षेत्रफल  के  उपलब्ध  अस्थायी  अनुमान  विवरण  ग  में  दे

 दिए  गए  स  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  75]

 बीकानेर  नहर  के  जल  का  बटवारा

 1956.  श्री  भान  |  हिज  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बता  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्या  पंजाब  कौर  राजस्थान  सरकार  में  बीकानेर  नहर के  जल  के  बट  वारे में  रि  अर

 108



 लिखित  उत्तर 3  मान  1975
 ne

 यदि  त हो
 तथा  क्या  हैं  तथा  इस  समस्या  को  सुलझाने के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  बया

 उपाय  कर  रही है

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदारनाथ
 :  att  (a  1)  बीकानेर  नहर

 (afte fora  क्षमता  2720  क्यूरे [कसो 2५  से
 निकलती

 हुई
 22  क्यूसेक  को  क्षमता  को  कनियानवालों

 माइनर के  पंजाब  सरकार  दवारा  अपने  क्षेत्रों  को
 सिंचाई  के  लिए

 निर्माण  करने  पर  पंजाब

 sit  राजस्थान  सरकारों  के  बीच  मत-भेद  उत्पन्न  हो  गए  हैं  ।

 पंजाव
 सरकार  के  अनुसार  करिया वाली  नहर  को  देने  के  लिए

 _
 जब  भी  अतिरिक्त  जल  की  आवश्यकता

 होती  वह  प  जाब  द्वारा  अपने  हिस्से  के  जल  में  से  बीकानेर  नहर  के  शीर्ष  पर  छोड़ा

 जाता  है  ।  यह  विश्वास  किया  जाता
 fe  यह  राजस्थान  बहुत  पहल ेहुए  एक

 समझौते  के  अनुसार  किया  है  ।  राजस्थान  सरकार  ने  माइनर  के

 निर्माण  पर  आपत्ति  को  है  कि  इस  माइनरके  निर्माण  संबंध  में  राजस्थान  सरकार  की

 कोई  निश्चित  स्वीकृति  नहीं  ली गई  कौर  पंजाब  बीकानेर  नहर  का  प्रयोग  करने

 कोशिश  कर  रहा है
 ।

 उसने  उक्त
 समझौते

 के  शेष  भागों

 |

 कार्यान्वित  नहीं  किय

 है  जिसने  राजस्थान  को  लाभ  प्राप्त  होने  ।  इस  मामले  पर  दोनों  सरकारें  विचार
 कर  रही हैं  ।

 कृषि  अपशिष्टों  क  उपयोग  क  बार  स  सवाल

 1957.  श्री  भान  सिह  दौरा  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कृषि  अपशिष्टों के  उपयोग  के  बा  रे  में
 किसी  समिति

 द्वारा  सर्वेक्षण  शिया  गया
 कौर

 यदि  हां  समिति  के  कया  निष्कर्ष  हैं  सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (  श्रीराधा

 स  पटेल )
 :  तथा  वर्ष  1972

 में  विज्ञान  तथा  तकनोलॉजी  विषयक
 राष्ट्रीय

 समिति  ने  पांचवी  पंचवर्षीय  या जना वधि  के  लिए

 एक  विज्ञान
 तथा  तकना  लोजी  योजना  तैयार  करने  का  काम  शुरू  किया  था  ।  इसका  मुख्य

 उद्देश्य  व्यान  स्थिति  पर  बिचार  करने  के  बाद  विभिन्न  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  तथा  विकास

 सम्बन्धी  कमियों  का  पता  लगाना  और  निकट  भविष्य  के  लिए  भारत  की  आवश्यकताओं  का

 अनुमान  लगाना था  ।

 शन  एण्ड
 रीसाइकलिंग  आफ  वापस  के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कृषि  अपशिष्टों  की

 सम्भाव्यताओं उपयोगिता  की  वर्तमान  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करने  कौर  उनके  उपयोग  की

 का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  विज्ञान  ambit  विषयक  राष्ट्रीय  समिति  ने  कृषि

 शिष्टों की  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  एक  योजना  दल  a  गठन  किया  था  ।  उपयोगਂ

 कर्ता  अनुसंधान  संगठनों  शर  इस  विषय  में  अनुसंधान  करने  वाले

 anal  की  सलाहसेय  जना  दल  आपस्निष्टों  at  प्राप्ति  की  स्थिति  का  अनुमान  लगाया

 था  ।
 उसने  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  था

 ।

 दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  1974 में  प्रस्तुति  पथी  ।  इस  रिपोर्ट  में  ए  से  विभिन्न

 अपशिष्टों/उप-उत्पादों  के  विषय  में  जानकारी  गई  है  जिनका  या  भी  उपयोग

 नहीं  गया  था  या  आंशिक  रूप  से  उपयोग  किया  गया  ।  रिपोर्ट  में  एसे  विभिन्न
 लाभदायक  उत्पादों

 >
 ah  fas  में  भी  जानकारी  की  गई  है  जो  अपशिष्टों  या  उप-उत्पादों
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 re
 ama  होते हें  |  प्रत्य क  विषय  का  अध्ययन क

 |
 निम्नलिखित  पहल ग्रां

 को  ध्यान  में  रखा  गया  >

 a  अपशिष्टों  का  सम्भावित  तकनोलॉजी  का  वर्तमान  उपलब्धि

 की  स्थिति  wiz  अपधिप्टों/उप-उत्पादों  क्य  रासायनिक  सं  रचना  |

 ह  इन  अपशिष्टों  को  उप  यो  ग  क  रने  में  मुख्य  समस्याएं  उनके  बहतर  उपयोग  के  लिए  सुझाव ॥

 य  जिनों  लने  42  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  का  चयन  किया  >  fat  पर  6.72

 करोड़  रु  ०की  THA  व्यय  होगी  |  विज्ञान  तकनोलॉजी  विषयक  राष्ट्रीय  समिति  ने  यह  मामला

 योजना  आयोग  के  पास  बविचाराथे  भजा  है  ।

 विकास  निगम

 1958.  श्री  वसन्त  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  उत्तम  कौर  समेकित  विकास  तथा  वन  संसाधनों  के  अधिकतम  उपयोग  के  लिय

 ए  विकास  निगम  स्थापित  करने  पर  बिचार  कर  रही  है  |  att

 )  यदि  at,  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  क्या हे  ?

 कृषि  -
 और  सिंचाई  मंत्रालय  में

 _
 उपमंत्री  (  श्रोक्रुद वस  पटेल )  :  राज्य  सरकारें  श्र  संघ

 a
 राज्य  aa  राज्य  वन  विकास  निगमों  की  स्थापना  कर  रहे  ह

 aq  निगमों  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  जा  रही  हैं  ——

 (1)  सड़कों  तथा  मशीनरी  पर  उचित  रूप  से  विनियोजन  करके  सम्बन्धित  राज्यों  में  दुर्गम  बनों

 का  उपयोग  करना  ;

 राज्य  और  देश  की  लुगदी  प्रौद्योगिक  लकड़ी  और  इमारती  सम्बन्धी (2)
 मांग  की  पूरा  करने  चुनींदा  किस्मों  के  वृक्ष  लगाना  ॥

 {3) )  वन कटाई के  कायें  क्रमांक  गतिमान  करने  के  फलस्वरूप  कटी  गई ल लकड़ी  का  उपय रंग

 करके  वन-उद्योग  को  बढ़ाना  झर  ल  गाई गई  वन-सामग्री  का  उपयोग  करन 1;
 कौर

 (4)  वन-उ
 पाद  पर  afta  उद्योगों  के  विकास  के  fart  संस्थानों  या  उपक्रमों

 को  प्रोत्साहन  श्र  पंजी  त्या  ऋण  सं  साधनो ंसे  कसि  व्यक्ति  या  कम्पनी  को  वित्तीय  सहायता

 देन  TI

 आयल  asta  defer  अंड  cd  शासक  से  प्रकाशित  समाचार

 1959.  श्री  वस्तुत  साठे
 :

 क्या  कृष  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  75  के  के  ए  दैनिक  समाचारपत्र
 में  asta  पोटेंशियल  स्टिल  मंट  पड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  और

 दिलाया गया  है  5;

 यदि  तो  उसमें  at  गई  टिप्पणियों  पर  सरकार  कौ  प्रतिक्रिया  है  अपर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  at  गई  है
 ?
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 आ

 कृषि और  fivaté  मंत्रालय  सें  उफ मंत्री  प्रभ दास  जी  a

 >  और तथा  आयल  जार्डिन  के  पकड़ने  का  कार्य  मौसमी  आधार  पर  होता  उसमें

 उतार  चढ़ाव  होता  रहता  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम/खादय are  कृषि  संगठन  की

 1971 में  गहरे  समद्र  में  मछली  पकड़  ने  की  खोजक  रने  केलि  एक  परियोजना की  स्थापना

 की
 जिसने  अन्य  वार्डों  के  अतिरिक्त  आयल  सार्डीन  की  बहुलता  तथा  उनके  वितरण

 की  समस्याओं  का
 अध्ययन  कराने

 |  अबतक किय  अन्वेषणों
 के  हमारे  ज्ञान  में  महत्वपूर्ण

 हुई  है
 ।  अतिरिक्त  संसाधनों  का  पता  लगाने

 के
 लिये  भी  उपाय  fad  गये

 है
 ।

 कर्नाटक  में  अकालग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1960.
 श्री  एम०  ale  क्या  कृषि  और  सिंचाई मंत्री  यह वता ने  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  राज्य  के  उन  जिल ं  के  नाम  क्या  -.  जिन्हें  अकालग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया

 है $

 ै
 ,  f 3) an

 कया  केन्द्रीय सरकार  ने  गत  6  महीनों में  राहत  कार्यों के  -  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता दी
 | हैं

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  क्या  राहत  कार्य  आरम्भ  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  34-ATT  प्रभु दास  पटेल ):  राज्य  सरकार
 से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सभातटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कार्य  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  को  नियत

 की  गई  धनराशि

 कपा  करेंगे  कि

 1961.  श्र  शक्ति  कुमार  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 re A (#)  क्या
 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  काय  करने

 के  लिए  विश्वविद्यालयों  करो  कुछ  धनराशि  नियत

 ह

 a
 ्
 =

 (a)  क्या  धनराशि  की  अपर्याप्तता  के  बारे  में  विश्वविद्यालयों  ओर  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्य  क  विश्वविद्यालय  को  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (T°  एस०  नुरुल  से  अपेक्षित

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  wa  दी  जाएगी  |

 विश्व  टेबिल  afra  प्रतियोगिता  के  लिए  टिकट

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  fi Tat,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  1982.  कं

 क्या  कलकत्ता  में  हुई  विश्व
 टे  बल

 टैनिस
 प्रतियोगिता के

 लिए  जनता  से  हक लिस जन  टिकटों
 की

 खरी  की
 बहुत  कम  मांग  हुई  थी  ;

 ि  ee

 तो  क्या  इतनी  कम  मांग  के  कारणों
 का  पताਂ  लगाने

 के  लिए  जांच  समिति

 111



 Written  Answers  Phal,cuna  12,  1896.  (Saka)

 it  यदि

 तो  आयोजकों  को  कितनी  हानि  होने  की  सं  भावना  और  इसके  लिए  कौन  चत्तर

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  steal  अरविन्द

 से  भारत  केट बिल टेनिस
 संघ  के  तत्वावधान  में  विश्व  टेबिल  टेनिस  प्रतियोगिता

 हुई  थी  ।  संघ  के  अनुसार  प्रतियोगिता  के  लिए  टिकटों  की  बिक्री  अत्यधिक  उत्साहवर्धक  और

 उससे  .40  लाख  रुपए  की  राशि  से  भी  अधिक  आय  हुई  ।  हालांकि  यह  बताया गया  है  कि  लेख

 तैयार  किए  जा  रहे  हँ  फिर  संघ  को  आशा  है  कि  उन्हें  प्रतियोगिताओं  के  आय  जिसे  कोई  हानि

 नहीं  होगी  ।

 कृषि  के  लिय  प्राथमिकता  निर्धारित  करना

 1963.  श्री  नवल  किशोर  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कीः

 क्या  देश  में  कृषि  के  लिए
 ठोस  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 राज्यों  विशेषकर  राजस्थान इन  प्राथमिकता
 ं

 को  प्रायोगिक  आधार  किन  किन

 निर्धारित  किया  और  उन्हें कब  ae  निर्धारित  किया  और

 इसके  परिणामस्वरूप  देश  में  खाद्यान्न  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  स  39-AaA  प्रभ दास  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सेनिक  डरी  फर्मों  के  माध्यम  से  दुग्ध  क्रान्ति

 1964.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :

 श्री  व्यालार  रवि  :

 कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1975  के  अंग्रेजी  के  द  समाचार

 पत्न में  मिलिट्री  ढ  कन  पायनीयर  व्हाइट  fala  awe  के  अन्तंगंत  प्रकाशित  समाचार

 की  और  दिलाया  गया  है  ;

 यदि
 होता  हित  में

 ब
 मत  हुई  दू

 ध  की
 मांग

 क
 पुरा  करने

 केलिये  दूध  का  |  उत्पादन  बढ़ाने

 हेतु  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  और

 दुधारु  पशुओं का
 वध  करने

 से
 रोकने

 के  सरकार  दवारा  क्या  कदम  उठायें

 जा  रहे  हू
 ~

 और  सिंचाई  मंत्रालय  मं  उपमंत्री
 प्रभु दास

 जी  हां  ॥

 मिलिटरी  डेरी  ort  देश  भर  मे  विभिन्न  स्थान
 ं

 पर  तैनात  सैनिकों  की  ही  जरूरतों  को  पुरा
 करने  के  लिए  दुध  उत्पादन हेतु  स्थापित कि  ए  गए  इस  समय  इन  डेरी  फार्मों  का दुग्ध  उत्पादन

 काफी  नहीं  अपनी  जरू  रतों  को  पुरा  करने  के  लिए  उन्हें  प्राईवेट  ठेकेदारों  तथा  विभिन्न  राज्य

 सरकारों/सरकारी  संस्थाओं  दवारा  चलाई  जाने  वाली  दुग्ध  योजनाओं  से  भी  दू  ध  खरीदना  पड़ता  है  |
 सैनिकों  की  बढ़ती  हुई  दूध  की  मांग  को  पूरा  करने  के  मिलिटरी  फर्मों  में  दुध  उत्पादन  को

 बढ़ाने के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ;  |

 दुधारु  पशुओं  के  वध  पर  देश  भर  में  है  A Be te ह  ह
 cf  eT  लगा सच  हजा  >

 ्  |  ह
 न

 112



 3  1975  लिखित  उत्तर

 a  क्यों  का  आयात

 परक

 थ्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  18,000  मीटरी  टन  की  कीटनाशी  का  आयात  करने  जा  रही है  ;

 कीटनाशी  किन  किन  देशों  से  आयात  जायेंगे  तथा  आयात  करने  के  क्या  कारण

 यदि  तो  इस  आयात
 पर

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होने
 की  संभावना  है  और  ये

 ई
 ,

 आयातित की  टनाशी  किस  सीमा  तक
 डोरी  ०टी

 ०
 अन्य  स्वदेशी  की  कीटनाशियों

 से  बेहतर  हैं  ;

 इन  कितनी  at  का  किन-किन  राज्यों  राजस्थान  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख

 करते  उपयोग  किया  जायेगा  ?

 कृषि और  धीमाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  प्रभात  :  1975-76

 कीटनाशी के  लिये  कृषि  में  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  63,000  मीटरी  टन  पुर्णतया  विशुद्ध  किस्म  की
 ग्रौषधियों  की  अनुमानित  आवश्यकताओं

 की  तुलना  47,000  मींटरीं टन
 देश  में  बती  कीटनाशी

 घिये  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इसलिये  लगभग  16,000  मीटरी  टन  तक  कीटनाशी  झोपड़ियों  का

 आयात  करना  जरूरी  इस  मद  पर  33  कर  re  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  होने  का  अनुमान
 लगाय  गयाहै  ।  जिन  देशों

 में  ये रासायनिक  औषधियां  उपलब्ध  हैं  ate  आमतौर  पर  जिनसे  आयात  किया

 है  ,  उनके नाम  ये  हैं--संयुक्त  राज्य  अमेरि  जर्मन  संघीय  यूनाइटिड
 रुस  ate  पूर्वी  यूरोपीय  देश  ।

 कीटनाशी  औषधियों  के  आयात  की  जो  की  जाती  वह  विभिन्न  प्रकार
 की  आवश्कता

 मों  की
 समग्र  sala देश  में  हुये  को

 ध्यान
 में

 रखकर
 जाती  है

 और
 न  कि  इस

 आधार  पर  कि  आयात  को  गई  कीटनाशी  औषधियां  देश  में  बनी  कीटनाशी  औषधियों

 से  बेहतर  होती  हैं  ।

 समस्त  राज्यों  में  कीटनाशी  औषधियों  का  उनके  वनस्पति  रक्षण  उपायों  के  लिये  उपयोग

 किया  है  ।
 वर्ष  1975-76 के  लये  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  पूर्णतया  विशुद्ध  किस्म  की

 3,000  मीटरी  टन  की  कीटनाशी  औषधियों  की  जरुरतों  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 इंडियन  ओलम्पिक  एसोसिएशन  और  इंडियन  हाकी  फेडरेशन  में  मतभेद

 196€.  श्र  व्यालार  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इंडियन  औल  पिक  एसोसिएशन  चतुर  इंडियन  हाकी  फेडरेशन

 में  विद्यमान  मतभेदों  के  भारतीय  खिलाड़ियों  का  मनोबल
 फट  रहा  है

 और  इसका  अर्न्त्ाष्ट्रीय  खेलों  में

 भारतीय  टीमों  के  कार्यकरण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  समस्या  का  कोई  समाधान  खोजने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 उसके  परिणाम  निकले  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  तथा  विभाग  उपमंत्री  अरविन्द  नेता  A):
 सरकार  को  बड़  खेद  के  साथ  उन  कठिनाइयां  का  पता  जो  कि  सरकार

 के  तत्वावधान  में  27  1974  को  आयोजित  अधिकारियों  के  नए  चुनावों  के  होने  के  पश्चात्‌

 कौर

 cd

 यथा विधिवत  गठित  किए  गये  भारतीय  हाकी  संघ  के  सामान्य  कामकाज  में  अभी  तक  भी  विद्यमान
 ।  अखिल  भारतीय  खेलकूद  परिषद  के  परामर्श  सरकार  भारतीय  हाकी  के  कार्यों  के  प्रबन्ध

 हेतु  इसके  कार्यों  कपूरा करने  के  लिए  सभी  सम्भव  तरीकों  से  विधिवत  गठित  भारतीय  हाकी  संघ

 की  सहायता  का  निर्णय  किया है  ;
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 इन  परिस्थितियों  सरकार  ने  भारतीय  भौलम्पिक  संघ  को  अ्तरराष्ट्रीय  संघ  अपनी

 अनु  षणिक  सदस्यता  को  वापिस
 लेने  .  की  सलाह  ste  जो  भा  रती  5.0  हाकी  संघ  के  ,  पदाधिकारियों

 के

 चुनाव  केहने
 तक

 के  लिए  स्वी  कृत
 की

 गई
 थी  तथा  27  1974  को  हुए  भारतीय

 हाकी  संघ  के  पर्दाधधघरिकारियोंके  देय  चू  नावहोने  के  पश्चात अनिश्चित  काल  तक  नहीं  बनी  रह  सकती

 थी  ।  इस  न्स्थिति के अनुरूप के  अनुरूप  सर  कार  भारतीय  हाकी
 संघ  के  अनुरोध  पर  अखिल  भारतीय

 खल  पिरषद  को  सिफारिश  1  1975  से  क्वालालंपुर  में  आयोजित  किए  जा  रहे  तीसरा

 विश्व  कप  हाकी  प्रतियां  गीता  में  भाग  लेने  को  भारतीय  हाकी  टीम  को  अनमत्तिदी  है  ।

 आशा  है  कि  राष्ट्रीय  खेल  कीं  उन्नति  के  हित  शौलम्पिक  संघ  जिम्मेदारी  कौर

 निष्पक्षता  से  कार्य  करेगा  ज॑  सा
 कि  इस  चोटी  से  राष्ट्रीय  खेलकूद  निकाय  से  आशिकी  जाती  है  ।

 क्रिकेट  टेस्ट  के  लिए  टिकटों  को  बिक्री  a  कथित  कदाचार

 1967.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार
 को

 भारत  श्रौस्वेस्ट्र  इंडीज  के
 बी  च

 सभी
 स्थानों  पर  हल  में  खेले गए

 fee

 टैस्ट  के  टिकटों की  बिक्र  में  बड  पैमाने  पर  कदात्वार ं  से  संबंधि  त  समाचारों  पता  है  .;  अर

 यदि
 उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  भविष्य  में  ऐसे  कदाचारों  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  स्टार  थ
 >

 Rare  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मसें  उपमंत्री  अरविन्द

 ate  सरकार  वर्ष  1974-75 के  दौरान  भारत  भारत-व
 के  बीच

 खेले
 गए  fate  मैचों  के  लिए  टिकटों  के  तथाकररिय्त  कू-वितरण  के  बारें

 में  समाचार  पत्रों  में  छपी  खबर
 '

 देखी  है ं।

 भारत  में  विद शी  क्रिकेट  ट्रीमों  के  दौरों  का  प्रबन्ध  भारतीय  क्रिकेट  नियन्त्रण  बोर्ड  gare  किया  जाता

 है  जो  एक  स्वायत्त  निकाय  है  ।  भारत-सरकार  का  बोर्ड  यह  सलाह  देने  का  प्रस्ताव

 है  कि  वह  इन  म  चों  के  आयोजन  में:+खिशिन्न  केन्द्रों  दवारा  किए  मए  प्रबन्धों  के-बारे  में  सभी  शिकायतों

 पर
 ध्यान  same में  प्रत्य  क  ट  स्ट  के  चन्द्र  में  एक

 प्रबन्ध  समिति  नियुक्त  करेजो
 सभी  संबंधित

 ब्यौरों
 की

 जांच  क  रेत था  इस  बातें  सुनिश्चित  करेकिखेल  देखने  में  रुचि  रखने
 जनता  को

 टिकटों  का  वितरण  sada  से  हो  कि  शिकायत  की  कोई  बोर्ड  से  यह  भी  अनुरोध
 किया  जाएगा  कि  प्रस्तावित प्रबन्ध  समिति में  संबन्धित  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  को  भी

 सम्मिलित  किया  जाए  ।

 केरल  के  लिए  बाढ  राहत

 1968.  श्री  दरके  जाज॑  क्या  कृषि  और  fuse  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क
 )  के  रल  स

 रकार  ने
 1974-75  के  दौरान  बाढ़  राहत के  लिए  कुल  कितनी  राशि  की  मांग

 की

 केन्द्र  नें  उक्त-अवधि  के  दौरान  कितनों  राशि  त् प्यू
 be
 AY;

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  से  और  अधि us
 अक क  राशि  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि
 तो  उस  पर  सरकार  क्या  प्रति ःश् किया  छः
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 1896  लिखित

 कृषि  और  सिंचाई  मन्त्रालय  उप  मन्त्री  श्री  प्रभ दास  पटल :  स  जुलाई

 1974 में  बाढ़  आने  तथा
 भूसखलन  बाद  केरल  सरकार  afi  का  विस्तृत

 ं
 रने  तक  केन्द्रीय  प्रकार  hare  रोहित  '  क्य  के  fig  |  करोड़  CHa  को

 क

 we  वित्त  आयो  ग  की  रि सफारी नशों  के  अनुसरण
 में

 प्राकृतिक  आपदाओं  सम्बन्ध  ‘| HR F frame  सर्च  कें

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  पिछली  योजना  समाप्त  कर  दी  गई  थी  परन्तु  राज

 कार  को  शीघ्र  राहत  उपाय  करने में  उसकी  Qa  सम्बन्धी  स्थिति  की  कठिनाई  कम  करन

 लिए  अगस्त  1974  एक  करोड़ रुपय  की  अज़ीम  साधन  सम्बन्धी  धन रा  थीं
 दी  |  राज्य  सरकार

 अगर  1974  में  राज्य  में  कृषि  सम्बन्धी  कार्य  प्रारम्भ  करने में  सहायता  के  लिए  1  कर

 रुपय  a  अल्पावधि  ऋण :.  भीਂ  दियाः  गय  ate  विशे  ante  के  रूपों बह  at  6  महिने  की

 सामान्य  अवधि  की  बजाय  9  महीने  में  अदा  किया  जाना  था  |

 सोयाबीन  को  काश्त

 1969.  तरक  जाज  क्या  ala  मलका दज़  पिटाई ई  मंत्री  यह  की  करेंगे  कि

 a
 TALS  माने  प'र  सोयाबीन  की  काश्त  आरम्भ  करने  का  कार्यक्रम  बरी  तरह  विफल  हो  गया

 ह्

 तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  ;

 नग
 )  सोयाबीन  और  अन्य  गेर-परम्परागत  तिलहनों  के  उपयोग  2  धन  लिए स  रकार

 का  क्या  कायवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 पी  और  (tad
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  AMT Ei  पटेल  पटु

 #- <  प्रायोजित
 से ay  पा  के  ्रंतरगंत  देश  में  सोयाबीन  की  वाणिज्यिक  खेती  केवल  वर्ष  1971-  72  से  प्रात  गई

 परन्तु कुछ  कठिनाई के  कारण  सोयाबीन  के  क्षे  व्र में  लक्ष्यों के  अनुसार  वृद्धि  नहं

 सकी
 ।  उनमे  से  एक  देश  में  सोयाबीन  के  परिष्करण '  सम्बन्धी  सुविधाओं

 कॉ

 की  रही  है  ।  भारत  सरकार  के  खाद्य तथा  पोषण  ae  द्वारा  प्रारम्भ  faq  गर्म  wet

 युक्त  खाद्यों  के  विकास  संम्बन्धी  कार्यक्रम  AT  खाने  योग्य  मुंगफली  के  आटे  के..उ  पय  ग

 पर  आधारित  ह  ।  इस  कठिनाई  को  कुछ  कम  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य निगम  फरीदाबाद में  लगभग

 100  मीटरी  टन  क्रि
 hts  क्षमता  के  एक  सोयाबीन  परिसस्करण  संयंत्र  की  स्थापना  कर  रहा है

 मानवीय  तथा  औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  सोयाबीन  के  विभिन्न  उ त्पादोंका  करने  .  के  लिए  atari

 के  उत्पादों  के  विरासत  की  एक  दूसरी  मागंदर्शी  अनुसंधान  सं  यंत्र  स्थापना  सम्बन्धी  af  गोविन्द

 वल्लभ  पंत  कृषि  तथा  तकनोलॉजी  पंतनगर  द्वारा  भी  finatag  की  जा  रही
 >
 g  ।

 हाल  हो  में  कई  eee  एकक  सोयाबीन  को  लाभकारी  मूल्यों  पर  खरीदने  के  लिए  तैयार  st

 रही हूँ  और  पिछले  दो  मौसमों  के  दौरान  सोयाबीन  के  विपणन  के  विकास  में  आशाजनक रुख  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चनीदा  क्षेत्रों  में  सोयाबीन  के  विकास  की

 योजना  को  जारी  रखने  का निर्णय  फ्किया है है  ।
 इसके  afar

 वनस्पति  की  तैयारी  में  काम  आने  वाली

 एक  अन्य  गे  र-परस्त  ग  त  सूरजमुखी  की  बड़  स्तर  पर  वाणिज्यिक  आधार  पर  खेती  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।
 इसकी  खेती  को  चौथी  योज़ना  के  दौरान  दक्षिणी  राज़्यों  के  बड़े  क्षेत्रों  में  सफलतापूर्वक  प्रारम्भ

 किया  गया  था  1।

 Unicef  Aid  Programmes  For  Children  in  Pradesh,  Orrisa  And  Uttar
 Pradesh

 Shivkumar  Shastri 1970,  Shri  Will  the:  Mintstes  of  Social
 Welfare  And  Culture  pb:  pleased  to  state

 nent  of  India  UNICEF  hes  underteken  spe- (2)  whether  on  the  request  of  the  Gove:
 cial  aid  programme  for  children  in|  drougrt  30  2xe2s  of  Madhya  Pradesh,  Orisse  ard  Utter

 Pradesh ;  and
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 ?
 b)  ifso,  the  nature  of  the  aid  to  be  given  to  these  States  under  these  programmes  ‘

 The  Deputy  Minister  In  The  Ministry  Of  Education  And  Social  Welfare

 And In  The  Department  Of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  Yes,  Sir.

 (७)  The  UNICEF  aid  will  consist  ‘of  a  package  of  services  (supplementary  nutrition,

 medicines,  clothing  and  blankets)  for-3,70,000  pre-school  children  and  pregnant  and  nursing

 mothers  for  a  period  of  five  months  in  selected  flopd  and  drought  affected  districts  of  Assam,

 West  Bengal,  Orissa,  Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh.  The  value  of  UNICEF  aid  for

 this  programme  is  estimated  to  be  4.3  million  dollars.

 Students  Representation  In  Administration  Of  Delhi  Uiniversity.

 I  ह  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  And  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  has  been  decided  to  give  representation  to  the  students  in  the  admini-

 stration  of  Delhi  University;

 (b)  ifso,  the  broad  outlines  of  the  decision  ;  and

 (c)  whether  this  policy  will  be  adopted  in  case  of  other  universities  aiso  ?

 The  Minister  Of  Education  And  Social  Welfare  And  Culture  (Prof.  S.

 Narul  Hasan)  :  (a)  and  (b)  The  Statutes  of  the  University  of  Delhi  provide
 for  student  representation  on  the  Academic  Council.  the  five  students  who-are  to be  mem-

 bers  of  the  Council,  one  of  them  will  be  a  research  student,  two  post-graduate  and  two  under

 graduate  students.  The  qualifications  for  eligibility  and  the  manner  of  election  cf  the  student

 members  are  laid  down  in  the  Rules  framed  under  the  Statute.

 The  University  has  also  decided  to  give  representation  to  students  on  the  Committees
 of  Courses  and  Studies  for  Honours,  Post-graduate  and  Research  Studies  and  also  the  Mana-

 ging  Committees  of  Post-graduate  Hostels  of  the  University.

 A  proposal  for  giving  representation  to  the  students  on  the  Court  of  the  University  is

 also  under  consideration.

 (c)  So  far  as  the  Central  Universities  are  concerned,  the.  Statues  of  the  Aligarh  Muslim

 University  and  the  Jawaharlal  Nehru  University  provide  for  student  representation  on  the

 Court  and  the  Academic  Council  respectively.  Suitable  provision  for  student  representation
 will be  made  in  the  Acts  of  other  Central.  Universities  as  and  when  they  are  next  amended.

 Acts/Statutes  of  some  of  the  State.  Universities  also  provide  for  students  representation
 on  the  various  bodies  of  the  University.  Itis,  however,  fer  the  concerned  State  Governments
 to  amend  the  Acis  of  their  Univetsities  to  provide  for  student

 representatior.

 फालतू  भूमि  का  वितरण

 1972.  श्री  ate  ato  नायक  क्या  कृषि  और  सि  चाई  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे

 भूमि  की  अध् तरिक तम  सीमा  सम्बन्धी  कानून  a  लाग  कि  ये  जाने  से  विभिन्न  राज्यों  में  कितनी

 कितनी  भूमि  फालतू  घोषित की  गई  ;
 और  उसका  राज्यवार  कया  और

 उस
 से

 राज्य
 वार

 कितने  कितने
 लोग  लाभान्वित हुए  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  प्रभात  पटेल चप्  :  तथा  वर्ष  1972
 में  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किय

 गय  राष्ट्रीय  मोदी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  ज्योत की  अधिकतम  सीमा
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 सम्बन्धी  कानूनों

 मे  संशोधन  करने  से  पहले  राज्यों

 और

 संघ  राज्य  क्षे

 तों  के  अधिकार  में  आई  फालतू  भूमि
 और

 उसके  वितरण  के  विषय  में  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है

 000  was  में  )
 ny

 घोषित  किया  वितरित की  ला भान भोगियों

 या  बीज  गई  संख्या

 राज्य
 मे  ला  गई  कमी

 फालतू  भूमि

 1

 भास्कर  प्रदेश  74  0.872  उपलब्ध  नहीं

 89  11  उपलब्ध  नहीं
 बिहार  8.96  0.797  969

 ग  जसत  55.4  37.19  13,042

 हरियाणा  170  65  31,523

 हिमाचल  प्रदेश  6.2  0.29271
 जम्म  तथा  कश्मीर  450  450  उपलब्ध  नहीं

 ध्य  प्रदेश  84  25.149  3,39373

 महासभा  396  18912  12,396T4

 पजाब  64 178  25,979

 राजस्थान
 हि  251  ba  4,526

 तमिलनाड़ु
 ॥  GG:  36.943  1-4,.554

 fage  119 0.201

 उत्तर  प्रदेश
 214

 202  35,524

 पश्चिम  बंगाल  942”  445  460,000

 बल्ली  ||
 8.5  —

 दादरा तथा  हवेली  t  pa  कु  9  —  oe

 लिन  अग

 29°  /0.
 761  1550.

 4940 ण

 हाल  ही  में

 भरम

 की  अधिकतम  सीमा  के
 कानूनों

 में

 संगर  घन  '  करने  के  फलस्वरूप  निम्नलिखित

 राज्यों
 ने  निम्नलिखित  फालतू तू

 भूमि  अपने $$  कब्ज  में लेकर  उसका
 वितरण

 मया

 e  श  13.
 677

 2:249  1,930

 तमिलनाडु  @  थ  23.660  7.590  4,420

 पश्चिम  बंगाल  क  21.557  9.374  उपलब्ध  नहीं

 11.  राज्य  के  बिलग  किय  गय  क्षेत्रों  में  ।

 12.  इस  में  से  84,154 एक  ड  भूमि  महाराष्ट्र राज्य  फार्मिग
 निर्गम

 को
 अलॉट

 कीं  गई  थी
 ।

 +3.  इसमें  48  व्यक्तियों  की  पट  टे  पर  दी  गई  एकड़  भूमि शी  रोमिल हैं  »

 14.  76  समि  तियों  सहित  ।  इसकें  अतिरिकत  84,154  एकड़े
 भूमि  महांराष्ट्र  राज्य  फारिग

 को  दी  गई  थी  |
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 मा  तामा

 महाराष्ट्र  में  | है. |
 पकड़ने

 वाले  अन्दर माहे

 1973.  न  झाँकर राव  सावंत  :  क्या  कृषि  और  सचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओप्रा  महाराष्ट्र  में  बड़े  तथा  छोटे  मछली  पकड़ने  वाले  बादशाहों  के  स्थान  के  बारे  में  कोई

 निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसे  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह  निर्णय  कब  लिया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  में  विलम्ब  कयों  किया  जा  रहा है  तथा  यह  facia  कब  लिया  जायगा

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दास
 :  से  हाल  ही  निर्णय  किया

 गया  कि  तकनीकी  तथा  आशिक  उपयुक्तता  को  दृष्टिगत  रखते
 हुए  मौजूदा  आवश्यकताओं  को  पूरा  क्र

 के  लिए  महाराष्ट्र  मैं  डोक  का  विकास  किया  जाए  ।  इसके  अतिरिक्त  दीघंकालीन  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  क्षेत्र  विकास  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  सभी  मौसम
 में  खुली  रहने  वाली

 अगरदंडा  को  विकसित  करने  का  भी  निर्णय  किया  गया  है  ।

 जहां तक  tae  रोक  कांत  में  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह  का  सम्बन्ध  1975  में  गाँव
 पोर्ट

 ट्रस्ट  ने  उसके  डोझाइन  में  संशोधन  कर  दिया  था  ।  संशोधित  लागत  352 लाख  रुपय  ष
 इस

 विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  आधिक  मूल्यांकन  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 3
 अंगरदंडा  से  सम्बन्ध  में  विस्तृत  प्राक्कलन  तथा  अरे  मूल्यांकन  रिपोर्ट  अभी  आने  वाली

 ह्
 चप् >  ।

 मछलियां  उतारने  के  10  केन्द्रों
 पर  अवतरण  तथा  घाट  सम्बन्धी,सुविधाअ  की  स्वीकृति

 के
 प्रश्न

 पर  भी  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Expenditure  Incurred  On  construction  Work  of  Vijay  Ghat

 1974.  Shri  Hukamchand  Kachwai  ;  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  tostate  :

 (a)  the  item-wise  total  expenditure  incurred  so  far  on  the  construction  work  of  Vijay
 Ghat  till  the  end  of  1974;  an

 (b)  the  time  by  which  the  work  is  likely  to  be  completed  and  the  estimated  expendi-
 ture  to  be  incurred  on  it  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  K.  Raghu:  Ramiah)  (2)  :  An

 expenditure  of  Rs.  40.562  lakhs  has  been  incurred  till  the  end  of  1974.  Itemwise  details
 are  given  below

 Civil  e  e  e  e  Rs.  37.522  lakhs

 works  eo  e  e  Rs.  2.066  lakhs

 Horticulture  works  @  e  e  Rs,  0.974  lakhs

 (b)  The  basic  development  has  already  been  done.  The  residual  work  in  hand is  likely
 to  Cost  about  Rs.  8  lakhs,  a bd  nd
 up  for  the  change  of  land  usé.

 may  take  abodut  a  year  to  be
 completed,

 but  one  work  is  held

 ह

 However,  the  process  of  development  cannot  remain  static  and  more  works  may  be
 taken  up  from  time  to  time,  considered  necessary.

 Expenditure  Incurred  On  Construction  Work  of  Raj  Ghat

 1975.  Shri  Hukamchand  Kachwai
 Hou  aS  ing  be  pleased  to  state:

 Will  the  Minister  of
 Works.

 an&k&

 tilt  h
 (a)  the  item-wise  total  expenditure  incurred  on  the  construction  work  of  Raj  Ghat

 €  end  of  1974  ;  and
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 (0)  the  time.  by  which  the  work  is-likely.to  be  completed  and  the  estimated  experd
 ture  to  beincurred  on  it  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.
 Raghu  Ramiah)  (a)  The  total  expenditure  of  Rs.  66,  VI 00  Ty i  had  been  incurred  till  the

 end  of  1974.  Itemwise  details  are  given  belew:

 Civil  Rs.  55:92,505.00

 Horticulture  Rs  7522,260.00

 Electrical  Rs.
 2,945949.00

 (b)  It  will  take  about  a  year  after  these  are  sanctioned.  The  anticipated  expenditure
 on  the  remaining  works  was  estimated  in  March,  1974  at  Rs.  28.66  lakhs.

 पांचवीं  योजना  के  दूसर  वर्ष  में  बड़ो  सिचाई  योजनाएं

 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 1976.

 श्रीमती  भव  तनकप्पन

 क्या  पाचवीं  पंचवर्षीय  य  जना के  दूसरे वर्ष  में  आरंभ  की  जाने  वाली  बड़ी  सिंचाई  परियोजना

 के  लक्ष्य  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  जो  योजनाएं  आरंभ  की  जायेंगी  उनकी  रूपरेखा  कया  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ
 पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना

 के  दूसरे वह  (1975-76)  के  लिए  सिंचाई  प्रस्तावों  को  अभी  तक  प्रतिमा  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कटाई  उप-मंडल  क  कृषकों  सें  कन्नौज  एवं  कृषि  ऋणों की  बसूली

 1978.  श्री  समर  गुह  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कटाई  उपखण्ड  लोक  गत  पांच  वर्षों  में  पांच  बार  बड़ी  बाढ़ों  एवं  एक  वार  सूख  का  सामना

 करना  पड़ा  था  ।  जिससे  क्षेत्रके  कृषकों  की  कृषि  अर्थव्यवस्था  के  सामने  गंभीर  संकट  उपस्थित

 हुआ ;

 (@)  क्या  उन  की  समस्या

 से  स्थगित  रखी
 ओं  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  तथा  अन्य  कृषि  ऋणों  की  वसूली  गत  सात  वर्ष

 (7)  क्या  इस  वर्ष  ऋणों  के  बकाया  की  व  सूली  के  लिए  दंडात्मक  उपाय  जा  रहे  हैं  ;  और

 क्या  भूतकाल  में  आने  वाली  क्रमिक  प्राकृतिक  आपदाओं  को  देखते हुए  सरकार  कटाई

 मंडल
 के

 6
 एक  ड़  से  कम  भूमि  वाले  कृषकों

 द
 ब्रासा  किये  गये  केन्द्रीय  कृषि  ऋणों  को  माफ़  करेगी  और

 अन्य  लोगों  के  लिय  चक्रवर्ती  ब्याज  को  माफ  करने  और  ऋणों  को  किश्तों  में  वापस  लेने  के  आदेश  जारी

 किये  जायेंगे
 ?

 कृषि  और  शपिचाईमंत्रालय में  उप  मंत्री  प्रभु  दा  पटेल  से  सुचना  एकता  की

 जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटले  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 गेहूं  और  चावल
 के  जाने  में  लगे  क्षेत्रीय  प्रतिबंधों  को  हटाया  जाना

 1979,  को  धामन  कया  और  सिखाई  मंत्री  ag  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 ७  कया  गह  के  लाने-ले  जाने  में  लगे  क्षेत्रीय  प्रतिबंधों  को  और  गैर
 लें  big  पर  लगे  मय

 को  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 Se

 क्या  उपभोक्ताओं  और  उत्पादकों के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  रबी  फसल  उत्पादक  राज्यों

 के  लिए  रबी  फसल  के  लने  ले  जाने  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  लेवी  लगाने के  संबंध  में  समान  नीति  बनाने

 हेतु कोई  कार्यवाही की  गई  है  ;  और

 wa  फसल  संबंधी  नीति  कब  घोषित  की  जायेगी
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राउत  मंत्री  अण्णा साहिब  पी०  ऐसा

 कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विच  ..  नहीं  है  ।

 और  सरकार  आगानी  रबी  मौसम  1975-76  के  लिए  अपनी  नीति  फसल  की

 कटाई  केसमय  के  आस  पास  तैयार क  सके  घोषित  करेगी  ।

 ि करल  को  मांग  और  उन्हें  सलाई  feat  गया  चावल  और  गेहूं

 1980.  श्री  ato  क्‌०  त्द्रप्यन

 श्री  बर दा लार  रवि

 कया  और  शिफ़ाई  मंत्री  यही  ताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  राज्य  को  केन्द्र  द्वारा  पर्याप्त  मात्ना में  चावल  कौर  गेहूं  सप्लाई  न  किए  के  कारण  केरल
 में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  राशन  वितरण  करने  की

 व्यवस्था  हाल  ही  में  बुरी  तरह  प्रभावित

 हुई
 na

 केरल  राज्य  ने  कितना  चावल  और  गह  मांगा  था  तथा केन्द्र
 ने

 गत  छः  महीनो  में

 1975  तक  कित  सप्लाई  किया  था  ;  कौर

 गत  तीन  aah में  इन्हीं  भहींनों  में  कितने  गेहूं  और  चाल  की
 मांग  की  गई  तथा  कितनी

 मात्रा  में  q  प्लाई  ia

 फ्ल कृषि  और  fad
 पं
 जल

 सी
 रॉय  अण्णस्तिवें  पी  शिन्दे  )

 :  क  )  केन्द्रीय
 में  खाद्य  caval  अगस्त  कमी  वाले  राज्यों  की

 स्थानीय  उपलब्धता  और

 अन्य  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  केरल  को  अनतिक्रम  मात्रा  में  गेहूं  और  चावल  सप्लाई
 किया

 जा  रहा  है.।केन्द्री  Ta  को  ..1  974.  के  दौरा न  9  .  ह  लखमी
 सफल  ई

 ए  गए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  कि  सार्वजनिक  प्रणाल aes
 से

 स्तर  पर  खाद्यान्न  के  स्टाक॑
 को  बनाएं  जा  रहा है

 ।

 खाद्यान्नों
 की  सप्लाई  कोई  विध्न पदा न  केरल  में  स्थित  खाद्य  निगम  के

 डौपों
 में

 उपयुक्त

 (it)  कवि वरण  संलग्न  है  जिसमें  19  75  तोक  6  महीने  के  दौरान  राज्य

 सरकार  द्वारो  समय-र  उम यप रचा वल श्र  गह  की  मांगी गई  मं  ला  पौर  उनको  सप्लाई की गई  म  [८11
 wat  पिछले  तीन aa  अवधि  की  स्थिति  का  ब्यौरा  दि  इया  गयो  है  ।  रखेंगे  it

 देखिए  स्प  एल०

 अलसलाम  फोन  केरंल-के-.श्र.ख़िक ं

 1981.  श्री  ato  Fo  चन्द्रभान  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  ह  बताने  क  गी  कृपा  क  रें  गे

 क्यो  केरल मैं  स्टेंट  फोन  ,  के  श्रमिकों को  दी  जाने  वाली  मजूरी  केरल  सरकार  के क
 फ

 म
 के  श्रमिकों  को  दी  जाने  घोली  मंजूरी की  में

 ब
 हूं  कर्म

 बताया  बाते  rare  के  ध्यान में  लाय  गेयी  हैकि  अलसलाम  फार्म  के  श्रमिक  केरल  स्टेट  फार्मों
 ा  मित्रों के  समान  मजा  री  देने  के  बा

 रे
 में  मांग

 कं  र
 रहे  और
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 ही  न

 तो  सरकार ने  उनको  इस  प्रकार  साना
 ग

 क्यों  मंजर गर  नहीं  की  है  तथा  इस  मामले

 में  सरकार की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 केरल  सरकार  के  विभिन्न
 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभु दास  (m)a से

 फार्मों  के  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  मारी  के  बारे  में  भारत  सरकार  के  पास
 '
 उपलब्ध  नहीं

 किन्तु  केरल  के
 असली

 म
 स्टेट

 फा  मं  के  श्रमिकों  को
 दी

 जाने  वाली  मजूरी  उस  मजूरी  से  कम  है  जो  _
 काली

 fat  अनुसंधान  ताली  परीक्षा  काम  तथा  केन्द्रीय  पौदरोपन  फसल  कसर गोदे

 निकटतम जिले  के  मुख्य  कार्यालय  के  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मजूरी
 निश्चित  की

 जाती  मेंश्रण्मिकों को  दी  जाती  है  ।  भारतीय  राज्य  फोन  निगम  के  अधीन  चलने  वाले  अरालाम  स्टेट
 फार्म  के  मामले  में  कमजोर  जिले  के  लिए  केरल  सरकार तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गई  न्यूनतम

 मजूरी को  ध्यान  में  रखते  हुए  मजूरी  निश्चित  की  जाती है  रतलाम  स्टेट  फोन
 केमिकलों  को

 इसे  समय
 जोमजूरी  द

 जा  रही  है  वह  केन्द्र  तय  सर वार द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजूरीसे  अधिक है
 |

 Development  of  Canals  Originating  From  Sone  river  in  Bihar

 Ramavatar 1982.  Shri  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 jrrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whetner  the  canals  originating  fiom  Sone  river  have  been  irrigating  some  paris
 of  Patna,  Gaya,  Palamau,  Rohtas  and  Bhojpur  districts  for  the  last  one  humdred  yects;

 1
 (b)  if  so,  whether  it  is  feared  that  these  canals  might  become  useless  or  lose  i  1  li-

 gation  capacity  in.course  of  time  on  .accountof:ng  satisactory  work  heving  been  dor  fer

 1eir  development  ;

 (c)  whether  Government  have  drawn  up  any  scheme  for  their  development  ;  ard

 d)  if  so,  the  facts  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Sbri  K.

 Singh);  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  Fhe  Sone-Canal
 System  hasbeen  remodelled  to  stabilise  thi  existing  irri-

 gation  benefits  and  ta  bring  new  areas:under  irrigation.

 ‘c).&(d)  The,SoaeCanal  system  hag  recently,  been,  anded.  by-Construct  Ion  of  barrage
 about 8  kms.  upstréam of  the  oldanicut  Across  river  Soh

 .
 he  additiona!  irrigation.  ber.efi  ts

 from  the  construction  of  barrage  and  remodelling  works  and  link  canals  would  be  extendéd
 to  an  area  of  1.243  lakh  hectares.

 Another-8cheme’viza  Boner  काए  Level  canalseAvisaviftt  con'sftuction-éf  Baste  and

 estern  High  Level  canals  taking  off  at8  kms.  of  the  respective  link  canals  of  the  Sone  barrage
 has  also  been  taken  up.  Itisin  an  advanced  stage ef  construction  and  1s  expee$ed  .terbe  comਂ

 péted  by  June,  1977,  at  an  estimated  cost  of  Rs.  19.94  crores.  It  would  give  additiona

 irrigation  benefits  to  1.62  lakh  hectares

 Central  Assistance  to  Bihar  for  Agricultural  Production

 During  1975-76

 1983.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irriga-
 tion  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  Bihar  has  submitted  a  proposal  for  boosting  agricultural
 Production  during  1975-76  and  sought  Central  assistance  therefor  ;

 (b)  ifso,  the  outlines  thereof  ऊ  apd

 (c)  the  reaction  of
 Government

 in  this  regard  ?

 .The  Deputy  Minitter  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Prabbudas  Patel)  :  (  a)  No  specific  proposal  has  been  received  from  the
 Government of  Brhat.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.
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 Sugar  Cane  Farms  by  Sugar  Mills  in  P.  and  Bihar

 1984.  Shri  NATE Ram  avatar  Shastri:  Will  he  Mirister  of  Agricuilture  and  Irrigation
 be  pleased  to  stat=

 (a)  whether  sugar  m'I!s  in  Uttar.  Pradesh  and  Bihar  have  their  own  farms  for  growing
 Sugarcane  >

 bi  if  30,  th:  acreage  of  each  of  these  farms  ;  and

 (c)  che  reasons  for  not  enforcing  land  ceiling  Act  to  these  cases?

 The  Minister  of  State  in  t  he  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  Shinde)  :  (a)  to  The  information  has  been  celled  for  from  the  Govern-
 ments  of  U.P.  and  Bihar  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  early  as  vossible.

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  अंतगर्त  स्नातकोत्तर  अध्ययन  हेत  सखि श्व विद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  मामंदर्ञीं  छि  दुषांत

 1985.  को  झारखण्डे  राय  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग

 (%)  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने
 पांचवीं  योजना  अवधि  के  अन्तर्गत  स्नातकोत्तर  अध्ययन

 के  लिए  कुछ  मागंदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  किए  और

 यदि हां तो उनकी  रूप  रेखा  क्या  है  अ  गर  sq  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  वाही  की  जा  रही

 समाज  कल्याण  और  सं  स्कर्ट त  मंत्री  एस०  नुरुल  :
 और

 विश्वविद्यालय

 अनुदान
 आयोग  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  क  रने  के  लिए  सभी  विश्वविद्यालयों o

 को  मागं दर्शी  रूपरेखाएं  भेज  ate  स्नातकोत्तर  शिक्षा  से  संबंधित  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  संलग्न  विवरण
 में

 दी
 गई  में  रखा

 द लिए  संद्या  एल०  eo  -
 9073/75]  मार्गदर्शी  रूपरेखा

 की
 एक

 प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  भी  उपलब्ध  है  ।

 Rivers  and  Dams  Water  Dispute  Between  Bihar  and  West  Bengal

 rg86.  Sari  Shankar  Singh  चक e  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  rivers  and  dams  whose  waters  are  subjetcs  of  disputes  tetween  Bihar
 and  West  Bengal  and  whether  the  Unicn  Minister  tas  taken  an  initiative  to  resolve  their

 disputes  by  arranging  any  meeting  between  the  two  Chief  Ministers  ;

 (b)  if  so,  the  particulars  of  the  disputes  as  also  of  the  solutions  thereof  ;  and

 (Cc)  whether  talks  were  also  held  on  the  question  of  supply  of  water  from  D.V.C.  to  Bihar
 for  irrigation  purposes  and  if  so,  the  final  decision  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agricultare  &  Irrigation  (Shri  K.
 and  West N.  Singh)  :  (a)  The  outstanding  issues  on  water  development  between  Bihar

 Bengal  relate  to  Damodar,  Ajoy,  Subernarekha,  Mayurakshi,  Bansloi,  Torai,  Gomani  and
 Tista-Mahananda  river  basins.  Tre  dams  involved  are  Titaiya,  Korar,  Maithon,  Panchet
 and  Tsnughat  constructed  in  the  Damodar  Basin,  the  Massanjore  dam  built  on  the
 Mayurakshi  river  and  the  reservoirs/barrage  proposed  in  Subernarekha  and  Ajoy  river
 basins  ०.
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 Following  a  meeting  .of  the  Chief  Ministers  of  Bihar  and  West  Bengal  convercd  by  the
 then  Union  Minister  for  Irrigation  and  Power  on  11-8-1972,  a  Joint  Rivers  Stucy  Tc2m
 was  Set  up  to  examine  the  outstanding  issues:  Tn¢  report  of  the  Study  Team  has  to  be  finally
 eviewed  by  the  two  Chief  Ministers  who  have  not  been  able  to  meet  for  the  purpose.

 Anather.  meeting  was  convened  by  the  Union  Minister  for  Agriculture  ard  Irrigation
 on  29-1-1975  to  discuss  the  Subernarekha  Multipurpose  Project  in  which  the  Chief  Ministers
 of  Bihar,  West  Bengal  and  Orissa  participated.

 (0)  &  (८)  The  differences  mainly  relate  to  the  quéstion  of  utilisation  of  waters  of  th.ese
 inter-State  rivers  including  D.V.C.  for  various  developmental  schemes  either  undertaken
 or  projected  by  the  two  States.  Tre  solutions  recommended  by  the  Bihar-West  Bengal  River

 Study  Team  are  still  under  consideration  of  the  Chief  Ministers  of  Bihar  and  West  Bengal.

 In  regard  to  the  Subernarekha  Multipurpose  Project  it  was  deciced  in  the  meeting
 held  on  29-1-1975  referred  to  in  (a)  above  that  tne  Chairman,  Central  Water  Commission,
 would  examine  the  possibility  of  increasing  the  storage  capacity  at  the  two  dam  sites,  namely
 on  the  Subernarekha  at  Chandil  and  on  the  Kharkai  proposed  by  Bihar.  The  three  State
 Governments  may  examine  the  feasibility  of  constructing  storage  dams  within  their  area  in
 the  Subernarekha  basin.  The  Government  of  Orissa  will  also  consider  the  possibility  of
 storage  site  in  the  Burabalang  basin  in  the  State.

 Grants  to  Universities

 1987.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  fof  Education,  Social
 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  first  fifteen  Universities  receiving  largest  amounts  of  grant  in  the
 country  and  also  the  amount  of  grant  provided  to  each  of  them  during  each  of  the  last  three
 years;

 (  ०  )  whether  Government  have  ever  conducted  any  enquiry  to  find  out  if  the  grants
 given  to  the  Universitiés  are  being  made  proper  ust  of  ;  and

 (c)  the  criteria  adopted  for  giving  these  grants  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  Nurul

 of  the  Sabha  in  due  course.
 Hasan)  :  (a)  The  required  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table

 (b)  Grants  are  released  on  the  ‘basis  of  progress  reports  submitted  by  the  University
 indicating  the  actual  exienditure  incurred  on  the  project  and  its  further  requirements.  The

 University  is  also  required  to  submit  utilisation  certificates  from  the  Statutory  auditors  certi-

 fying  that  the  grants  have  been  utilised  for  the  purpose  for  which  these  were  sanctioned.

 (c)  The  Commission  provides  maintenance  grant  to  the  Central  Universities  and  deve-

 lopment  grants  to  Central  and  State  Universities.  Development  grants  are  generally  alloca~
 ted  for  approved  development  programmes  on  the  recommendations  of  the  Visiting  Commi-
 ttees  for  a  Plan  period.  The  Visiting  Committee  takes  into  account  the  state  of  development
 of  the  university,  the  needs  of  the  area,  the  programmes  of  the  university,  its  enrolment,
 strengih  of  the  teaching  staff,  etc.

 aa  में  कार्यों  की  वसूलो  के  सम्बन्ध  में  alfa

 1988.  थो नरूल च्  हुडा
 :

 क्या  और  faerd  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 मंत्री  महोदय के  इस  वक्तव्य  का  आ  धार  कया  है  कि  देश  में  समग्र  रूप  से  अनाज  की
 स्थिति  अच्छी

 रबी  की  बहुत  अच्छी  फसल  होनें  की  संभावना  है  ;

 देश  में  खाद्यान्नों  की  वसूली  सम्बन्धी  नीति  कया  है
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 वसूली  का  क्या  aaa  निर्धरित  किया  गया  है  अ  गर  अब  तक  की  उपलब्धि  क्या  —

 क्या  खुले  बाजार  के  खाद्यान्नों  के  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारितਂ  मूल्यों  से  बहुत  अधिक  है
 ?  थ

 क
 ()  और  शिफ़ाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री मंत्री  अच्णासाहिय पी  ०  शिन्दे  )  :  देश  में  समूची

 स्थिति  और  रबी की  फसल  क  अच्छी  सम्भावना
 |

 के  बारे  में  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  सरकार  पास

 उपलब्ध  अद्यतन  रिपोर्टों पर  आघारित  है

 वर्तमान नीति  के  राज्य  भारतीय  खाद्य  निगम  और  सहकारी  समितियों  सहित

 अन्य  सरकारी  एजेन्सियों  निर्धारितਂ  अधिप्राप्ति  मुल्यों  खाद्यान्नों की  अधिप्राप्ति  की  जाती  है  ।

 उत्पादकों  से  खाद्यान्नों  की  सीधी  खरीदारी

 कने  के  मरात

 iv AAl Saat ay  और  मिल  mat el afl

 पर  लेवी  लगाकर  भी  अधिप्राप्ति  की  जाती  है

 1974- -75 % faq  1% . nn : Sipe  निर्धारित नहीं  किए  गए  थे  ।

 वास्तव  मेंकेन्द्री  खाते  पर
 18.98  लाख मी  ०  टन  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  की  गई  थी

 ।  जहां तक  खरीफ  के

 अनाज का  सम्बन्ध  स  रकार  ने  खरीफ के  विपणन  मौसम  19  74-75  के  लिए  41  लाख म  to  टन च
 र अधिप्राप्त  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  इसके  प्रति  28-2-75  तक  लगभग 26.10  लाख  Jo

 की  मात्रा  की  अधिप्राप्ति की  जा  चुकी

 वलेचा  जार  के  खाद्यान्नों के  मे लय  सरकार द्वारा  निर्धारित  किए  गए  अधिप्राप्ति  मूल्यों  से
 स
 ्

 1  ऊंचे होत  हैं
 ।  wars

 माइन  dain  के  जयकरण  को  via

 1989.  श्री  बीरेन्द्र  दिह  राव  :  बया  कृषि  और  सिचाई  cat  यह  बताने  की
 छपा करेंग  कि

 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  मार्डन  बेकरी
 ज

 लिमिटेड  के  asa  ta  वर्षों
 के  कार्यकरण

 की

 दि
 ब  गच  जांचकर ली

 ् यदिहां,त  कया  सरकार
 को  बहुत सी

 अनियमितताओं
 का  पता

 च  ला

 क्या  इस  ि  अधिकांग  रो ट्िग्यं।,दोसमुकत शौर  होती  हैं
 4

 क्या  सरकार  का
 रि

 चार  इस  उप  की
 चोरी

 पियो  दूर  क  रने  का  ब ह

 कृषि  और  सचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अग्णासाहिर  पी०  शि  ——  न
 3

 के  कार्यचालन  की  कोई  विशिष्ट  जांचे  नहीं  कराई  है  ।  प्रतिष्ठान  सम्बन्धी  समिति

 लोक  ने  ज  बेकरी  लिमिटेड के  31-3-73  तक  की  अवधि  के  कार्यचालन

 की  जांच की  है  ।

 ं  और  समिति  के  निष्कर्ष उसकी  47  वीं  रिपोर्ट  में  दिए  गए  है
 ।  ह

 तोर  संकर  od
 1974  में  प्रस्तुत  की  गई  थी

 ह  nreaa aaa  समिति  की  47  वीं  रिपोर्ट  मे ंकी  गई  सिफारिरशों/सुझावों  पर

 कॉपर

 क व

 । .  *  ह

 a
 विवाद पशिचम  यमुना  नहर  को  उप नहर  पर  नियंत्रण  के  बार

 1990.  श्री  बोरे  सिंह  राव  :  बया  कृषि  आर  पिलाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 की  उपनगर  के  नियंत्रण के  सबंध  में  oa पश्चिम  मना  नहर  आगरा

 और  दिल्‍ली के  बींच  विवाद को  निपटाने  में  क्या  प्रगति हुई  है

 क्या
 मामला  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  को  भे  जा  गय  है

 और
 लम्बे  समय

 चल  इस  विवाद

 क ेक  ब  ततकमहिकिजाने  क  गे  आशा
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 alg,  1975  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे
 म् _

 कृषि और  सिखाई  मंत्रालय  में  scant  केदार  नाथ  सि  (*)  और  अयाल  द
 ...  केन्द्रीय  कृषि  और  सिंचाई  मं  ती  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  तथा  हरियाणा  के  मुख्यम  त्रियों  कौर  दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्य  कार

 पार्षद के  साथ  23  1975  को  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  मुख्य  म॑  ग  तथा  मुख्य  कार्यकारी

 द  ard  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  थे  कि  इन  मामलों  का  निर्णय  केन्द्रीय कृषि  atc  सिचाई  मंत्री  द्वारा  किया

 जाए  तथा  वे  उनका  fore  मानेंगे  ।

 राज्यों  के  विचारों  को  भली  प्रकार  समझन  के
 उपरांत  इन  दोनों

 नहर  प्रणालियों  की
 विवरणियां के  नियन्त्रण  के  ट्रीस्कर  में  निहित  विभिन्न  मामलों  कौ  विवेचनात्मक  पुनरीक्षण  करना  प्रारंभ

 र
 दिया

 है

 ।
 अन्तिम  निर्णय

 लेना
 इस  प्रकार  के  पुनरीक्षण  पूर्ण  करने  के  बाद  ही  संभव  होगा  ।

 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में
 RE.  QIUESTION  OF  PRIVILEGE

 प्रो०  सध  दंडवते  :  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हुं  ।  प्रधान  मंत्री  |  विरूद्ध

 विशे  साधिकार के  मामले  में  मुझे  उनसे एक  पत्र  प्राप्त हु  आ  है  ।  मुझे  प्रक्रिया  सम्बन्धी  एक  मामले  पर  अपनी

 बात  कहने  की  अनुमति दी  जाये  |

 अध्यक्ष  :
 मैंने  विशेषाधिकार  के  मामले  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  यदि  मंत्री  महोदय  स्वय

 ही  कोई  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  तो  मुझे  आपत्ति  नहीं  बार  बार  आप  इस  मामले  को  न  उठायें  ।

 tt  पोल  मोदी
 :

 जो  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  उससे  विशे  साधिकार  का  मामला  पैदा  होता
 है  कि  प्रधान  मंत्री

 का
 इससे  सम्बन्ध  है  इसलिये  आपने  बिना  विचार  किये  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  :
 प्रधान  मंत्री  को  समन्वय  करना  हो  ता  है  अतएव  उन्हें  वक्तव्यों  को  देखने का  अधिकार

 है  ।  यह  विशेषाधिकार का  तो  नहीं  परन्तु  आपके  संतोष  के  लिए  मैं  प्रधान  मंत्री  से  स्पष्टीकरण

 करने  का  अनुरोध करता  हु  ।

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल  क्ट्रानिक्स  अंतरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  ओर

 प्रौद्योगिक  मंत्रो  इन्दिरा
 :  सभा

 में  श्री  मधु  दंड  वते  ने  प्रश्न  उठाया  था  कि  उन्हें  जानकारी
 मिली  है  कि  एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  है  कि  भविष्य  में  मंत्रालयों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  उत्तरों  को  प

 प्रधान  मंत्री  के  पास  मे  जा  जाये  ।  क

 इस  उत्तर  में  मे  ने  बताया  था  कि  Car  कोई  परिपत्र  जारी  नहीं  flea  गया  जैसा कि  मैंने
 अध्यक्ष

 महोदय  को  बताया है  तथा  श्री  मधु  दंड  वो  को  भी  विदित है  कि  परिपत्र
 इस  बा  रे  में  था  कि  मं  त्रियों  के  वक्तव्यों

 की  प्रतियां  तथा  अनुपूरक  जानकारी  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  को  भेजी  जाया  करे
 ।.

 aq Yad  इन्दिरा  गां  परन्तु  हमारी  व्यवस्था  तो  इस  प्रकार  की  होती  है  कि  यदि  और  अधिक  जान
 की  मांग  की  जाये  तो  मंत्री  तथ्यों  सहित  तैयार  रहता है

 माननीय  संदीप  का  यह  कहना
 fe  कि  इससे  पूर्व  मेरे  सचिवालय  द्वारा  इस  प्रकार  का  पारपत्र  जारी  किया  गया  था  क्योंकि  मैं हि

 निकाली  रखने  का  दायित्व  प्रधान  मं
 me  समझती

 कि  सदन
 में  जो  भी  महत्वपूर्ण  चर्चा  चल  रही  हो उसकी  ज

 ria  |

 :  फिर  आपने  इससे  इन्कार  क्यों  कहिया  था  |

 गय
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 श्रोतों ६  इन्द्रा
 :

 मैने  इस  बात  से  इन्कार  fee
 था

 कि  ay  प्रश्नकाल  के दौरान पूछे  जाने
 वाले  प्रश्नों  के  उत्तर  मेरे  rr  भे  जमे  को  कहा थो  |  मैने ऐ  सा  नहीं  कहा था

 भी  पोल  सोदी  (Maz) : :  आपने  पहली  जार  ही  यह  स्वीकार  क्यों  नहीं  था  कि  सुनें-ऐसे  उत्तर

 अपने  पास  भेजने  भोरसे  न  भेजने  को  कहा  था

 कामत  गंधी  जब मेरे  स्पष्ट  रूप  से  यह  पुछा  गया  किकया  प्रश्नों  तथा  उनके  उत्तरों

 की  अग्रिम  प्रतियां  अपने  पास  भू  ज़ने  4  लिए  कहा  त
 ग  में  नें  कि  नही  '  1  परन्तु  ध्यनपकषेण

 प्रस्तावों  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  ने  बारे  में  सदन  में  जो  चर्चा  होती  है,-उसकी  जानकारी  रखने  का

 प्रधानमंत्री  को  अधिकर  है  ।

 प्रो०  मत  दंडवते  जो  कुछ  लिखित  रूप  में  कहा  अब  स्वयं  ही  उसका  खण्डन  कर  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  की  स्थिति  aga  स्पष्ट है  ।

 थ्रो  पोल  मो  द  1:  जब  तक  हम  इस  तरफसे क  ई  नि  वे  री  चा  हते  ह  तो आप डर  क्य  ं  जाते

 अध्यक्ष  महो  x  मेंने
 विशप्राध्विक्रार

 प्रस्ताव  की  aaa  wat  दी  है  जब-मैं  ने  अनुमत्ति'ही  दी  तो

 फिर  ag  क्या  निवेदन  ।

 प्रो ०  मधुदंड  जब  आपने  प्रधान  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  की  अनु  मंत्री  दे  वें  है  तो  सदन  का  सदस्य
 होने नाते.रिकार्ड ठीक्र  क  रखने  मुझे-भी  अधिकार है  ।

 अध्यक्ष  में  कुछ  भी  कहने ी  अनुमति नही  दे  रहा  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  Mr.  Speaker,  you  have  heard  the  Prime

 Minister,  now  you  listen  to  us  also.We  are  not  interested  jainterrupting  the  proceedings
 but  we

 simply
 want  to  submit  ‘something  on  what  has’  teen  stated  by  the  Prime  Minister.

 अध्यक्ष  मैं  इस  पर  किसी  प्रकार  चर्चा  अनु  मति  नहीं  देता  ।  आप  हररोज  एक  ही
 प्रश्न

 उठा देत ेहै
 ।  यह  विषय  यही  समाप्त  होता  है  ।  प्रधान  मंत्री

 के  वक्तव्य  पर और  चर्चा नही  हो  सकती  |

 सभा  की  कार्यवाही  संम्बन्धी  करने  का  प्रधान  मंत्री
 को  अधिकार  है इस  विषय  पर  फिर

 से  कोई  चर्चा नही  करने  दी  जाये गी  ब  पंत्र  संभापटल पर  रखे  जाये
 )

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 निर्माण  और  आवास  तथा संसद ोय  कार्य  मंत्री  क ०  में  निम्नलिखित  पत्र

 सभापटल  पर  रखता  हु

 जल  निवारण  तथा  अधिनियम  और  बम्बई  भूमि  अजन

 अधिनियम  क  अधिसूचना  a  प्रति  1

 जल
 निवारण

 तथा  1974  की  धारा  63  की  उपधारा  (3)  के

 HAT.  जल  नि  तथा  नियन्त्रण  सम्बधी  केन्द्रीय  बोर्ड  ४ "निष्पादन
 1975  तथा  अंग्रेजी  संस्करण)क ी  एक  प्रति  दिनांक  10

 क
 1975

 के  भारत के  राजपत्र  में  अधि  प्रमुख  ना  संख्या  सा  ०  सां  ०  नि  ०3  में  प्रकाशित

 हुए थ

 ict  में  रखा  गदा
 ये  सख्या  एलर्जी  9051/75]
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 दमा  पर  रद  यय  यय

 साथ  राज्य  विधघानसण्ड ल  का  प्रत्यायोजन  विनियम  ga  4  की  धार  ा

 (3)  sata  बम्बई  भूमि  अर्जन
 सं  शो  1974  (fa

 अंग्रेजी  का  1974 का  अधिनियम  संख्या  16)  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  1973 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुआ  था

 में  रखा  गया  |  देखियें  संख्या  पलट
 ०

 9052/75_]  .

 गुजरात  पंचायत  afiatian  कौर  भारतीय  डरी  नियम  वडोदरा  का  वार्षिक  दन

 aaa  परीपि्नतलेखे  के  अन्तर्गत  आवश्यक  अधिनियम  भर  खाद्य  निगम

 अधिनियमों  के  अन्तर्गत  अध्थिसुचनाये

 कृषि  ऑर  पिटाई  मंत्रालय  से  राज्य  संतरो (श्रा

 पटल
 पर  रखता  हूं  :

 जेब  पं1०  में

 निम्नलिखित
 पस

 1)  गुजरात  राज्य के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की  उल

 घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  गुजरात  पंचायत  1961  की  धा

 323m ी  (4)  के  अन्तर्गत  पंचमहल  जिला  स्थानीय  ७ बाड़  पेंशन

 1974  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  19  1974 के  गुजरात  सर

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 के  190  आर  आर  1067/6340/74/ ठी  एच  में  प्रकाशित

 हुए  थे  कौर  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  ।

 (2)  उपयुक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  न  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 विवरण  तथा  झरंग्रे जी  |

 tag  चना
 का  हि्दीसंस्करण सभा  पटल

 पर  न  रखने  के  कारण  बताने
 वाला एक  विवरण

 (  aa  भ्रंग्रेजी  संस्करण ).

 में  रखा  गयां  ।  देखिए  dew  एल०  gto  9053/75]

 कृषि  ओर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णासाहेब  पी०  :
 में  निम्नलिखित  ca

 स  पटलਂ  पर  रखता हूं

 1)  कम्पनी  1956  की  धारा  609 क  को  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  भारती

 बड़ौदा  वर्ष  1973-74  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  तथा  लेंखापरिक्ञी त  लेखे  कौर  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टि  प्प
 मणियां  ।  [aataapy  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०9054/75]

 ह
 \4  आवश्यक  वस्तु  afisfraa,  1955  की  धारा

 की
 उपधारा  (6)  के  अंतगर्त  निकाली

 अधिसूचना  ताशों  तथा
 अंग्रेजी  की  एक  एक  -

 अन्तर क्षेत्रीय  तथा  गेहूं  उत्प।दन(लाने  ले  जाने  पर  संशोधन

 1975  जो  दिनांक  14  1975 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 ato  ato  fio  9(5)  में  प्रकाशित  हुआ  था

 चावल  लेले  जाने  पर  नियंत्रण  19
 दिनांक  30  1975 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ०  था ०

 fro  22(2)  में  प्रकाशित  हुआ था  |

 दक्षिण  राज्य  के  निर्यात  का  संशोधन  1975  जो

 दिनांक  30  1975 के  भारत  के  राजपत्र में  संख्या  Alo  सां०

 ्
 निडर

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 Qiad >for में  रखा  न  =" नए  संखया  एल०  9055/  75]
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 दिनांक
 20  197  5

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिक
 उनस

 ब्या
 सा  ०  सां

 ०
 में  प्रकाशितਂ  शुद्धिपत्र  दवारा  शुद्ध  किये  गय  रुप  खाद्य  निगम  1964  की  धारा

 44  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  खाद्य  निगम  1975
 तथा

 अंग्रेजी
 कुक  ति  यो  दिस

 22  19  5  के  भारत  के  राज  पत्र  में

 सूचना  संख्या  सा
 ०  सां

 ०
 नि q 0  में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9056/75]

 बम्बई  मद्यनिषेघ  बम्बई  नीरा

 नियम  और  एक विवरण

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उपमंत्री  अरविन्द  में

 गुजरात  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जरी  की  गयी  fie  9  गी  उदय (1
 gro के  खण्ड  के  साथ  पठित  बम्बई  मद्यनि'बेंघ  1949  की

 143  की  उपधारा  के  santa बम्बई  मद्यनिषध

 1974%  गुजरात नियम  1974  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  जो  दिनांकਂ  27  जून ,

 सरकार  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी  एच /एस एच /822/बी पी  ए  में

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 (2)  मैं  निम्न  पत्र  सभा  पटल  पर  रख  ता
 -

 गुजरात  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक 9
 1974  की

 उद्घोषणा  के  खण्ड
 के  साथ  पठित  बम्बई  मद्यनिष

 ध  1949  की

 धारा  143  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  बम्बई  नोरा  नियम

 एक  प्रति  जो  whe  2  1974479  रात  सरकार  राजपत्र a

 सूचना
 संख्या  जी  एच  /एसएच/1492/एन  आर  24790;  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचना
 का

 हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर
 न

 रखने  के  कारण
 बताने

 वाला  एक
 विवरण  तथा  dist  सेवक  ।

 में  रखा  गया  संख्या  एल०  टी ०  9057/75]

 आवश्यक  वस्त  अथवा  नियम  के  अस्तगत  अधिसूचना

 कृषि  और  सिंचाई मंत्रालय  उपमंत्री  प्रभ दास  मैं  आवश्यक  वस्तु  afirtra

 की  धारा  3  की  उपधारा  (6 6)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 सो  old o  44(5  )  तथा  ग्र ग्रेजी

 की  एक  प्रति सभा  पटल  पर  रखता हुं  जो  दिनांक  5  1975 के  भा  रत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित हुई  थी
 ।  में  रखा  गया

 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9058/75]

 अध्यक्ष  महोदय :
 आप  कृपया  बाधा  मत डालिये  |  feat  को  कुछ  कहने  की  अनुमति  नहीं  देहें

 अगले  विषय  पर
 विचार  करना  पहले  ही  आरम्भ  किया  जा  चुका है  ।

 श्री  एच०  एन०  म्कर्जञ च्  :  मैँ  केवल  यहीं fad  दन  करना  चाहता हुं
 ं  कि  मेरे  मित्र

 प्रे०  9.0  दण्डवत के  म  न  में  कुछ  आशंका है  उन्हें
 अ

 पने  चैम्बर  में  बुला  कर  उनसे  बातचीत  कर  निजी

 ताकि  उनकी  गलत  फहमी दूर  ह

 अध्यक्ष  महोदय :  वह मुझे  लिख  स  ते  हैं  मूझ  से  मिल  सकते है  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Can  we  not  challenge  what  the  Prime  Minister  has
 said?  (Interruptions)
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 ——

 Mr.  er  ;  Order  please.  I  will  talk  to  you.  It  is  not  a  Question  of  privi
 You  cannot  raise  it  again.  You  raised  it  on  that  day  and  spoke  on  it  and  it  was  disallo
 This  matter  cannot  be  raised  again  and  again.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 It  is  true  that  you  did  not  allow  the  privilege  motio

 to  be  moved.  But  you  will  recall  that  on  that  day,  the  Minister  of  Parliamentary  Affai
 said  that  he  had  no  information in  this  regard  and  he  wanted  some  time  to  collect  1
 infiormation.

 HURT  महोदय  मन  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  थी  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Shri  Madhu  Dandvate  has
 somo  pa pers  which,  he  says  are  regarding  Correspondence  with  the  Prime  Minister  in

 connection.

 अध्यक्ष मह  दय  कुछ  दिन  पहले  मैं  ने  इसे  उठाने  की  अ  अनुमति  देने  से  इन्कार कर  दिया  इसलिए
 अब  आप  उसी  तरह  की  प्रस्ताव  पेश  नहीं  कर  सकते  |

 You  allowed  the  Prime  Ministers  to  make  State- Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 ment  (Interruption)

 Mr.  Speaker :
 I  have  already  disallowed  it  and  so  it  cannot  be  raised  again. I

 cannot  go  out  side  the  rules.  I  am  always  prepared  to  accept  what  is  reasonable.  But
 please  do  not  try  to  bring  it-up  in  this  manner.

 Sto  मधु दंडवते  :  जब  मामला  समाप्त हो  गया  तो  प्रधान  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  क

 दी  गई  कौर मुझे  नहीं दी  गई  ?  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है
 हि

 अध्यक्ष  महोद  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न नहीं  है  ।  अब  हम  अ  गली  मद  पर  आ  गए  प्रधान  मंत्री

 के  वक्तव्य  पर  कि  सी  प्रकार  का  प्रश्न  या  चर्चा  नहीं  हो  सकती

 थ्रो  श्यासनन्दन  मिश्र
 :  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  के  कारण  हमारे  संदेह  की  पुष्टि हो  गई

 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यदि  आपको
 कोई

 बात  उठानी  है
 तो  आप

 मुझे  लिखकर  दीजिए
 ।

 आप
 इ

 इस
 मामले  को

 उठा  सकते  ।

 ्  st  पोल  मोदी  :  सभा  में  हमें  केवल  बोलने  का  हीਂ  एक  अधिकार
 यदि  आप

 उ

 नेना  चाहते  हैं  तो  फिर  सभा  कीश  अध्यक्ष  की  क्या  आवश्यकता  है  ।

 बागान  धम  विधेयक  एक  संयुक्त  समिती  का  प्रतिवेदन

 Plantation  Labour  (Amendment)  Bill

 श्री  राजा  कुलक  मैँ  बागान  श्रम  1951
 का  दौर

 सं
 शोधन  करने  वाले  विधे

 सम्बन्धी

 युक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 स

 भा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 a
 साक्ष्य

 थ्री  राजा  कुल  कर्मी
 :  में  बागान  श्रम  अधिनियम  1951  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 ह eerste
 समक्ष  दिए  गए  साक्ष्य  का  afters  सभा  पटल  पर  रखता

 _  श्री  समर
 गृह  :

 नियम  376
 के  अन्तरगत  मेरा  एक  व्यवस्था

 का  प्रश्न
 है  । _

 अध्यक्ष
 अब

 हम  अगली  मद  पर  पहुंच  गए  व्यवस्था का  प्रश्न  उसी  बय  पर  उठाया

 न  1  सकता  है  जिस  पर  चर्चा  हो  रही  हो
 ।

 ott  समर  में  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  पर  व्यवस्थाਂ का  प्रश्न  उठ  पक  चाहता  हूँ  ।

 {29
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 अध्यक्ष  मोदी  आप  —  को  बार-बार  नहीं  उठा  सकते  ।

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Allow  us  to  put  questions.

 Mr.  Speaker  :  There  is  no  rule  under  which  you  can  put  questions  on  statement-

 श्री  सर  गह  :  आपको
 सभा  के

 नियम
 के  अनुसार चलना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महो दय
 :  यदि  आप  नियमों क  ो  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  वक्तव्य  पर  कोई  प्रश्न नहीं  पुछा  जाये

 गा

 श्रीसमर  नियम  376 के  अन्तरिक  हमें  अधिकार  हैकि  .... (244 aT ) saa  धान  )

 श्री  वसन्त  साठे  :  नियम  372  के  अन्तर्गत  जब  कोई  मंत्री कोई  वक्तव्य देता  है  तो
 उस  पर

 area  प्रश्न  नहीं  पुछा  जा  सक  ता  » .  (  ब्या  ध  तन  )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जो  अस्वीकार  प्रधान  मंत्री  को  वह  हमें  भी  होन

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी
 भी  तरह का  प्रश्न  पूछने  अनुमति  नहीं  जब

 मैं  पहले ही
 इन्कार

 कर
 चुका  हूं

 अब  कसे  अनुमति  देसक  ता  ज  ोबातठीक  नही ंमैं
 उसे

 si  मधु  दंडवते  :  श्रीमान  जब  श्रीबाजप यी  ने  प्रश्न  उठाया तो  आपने  अनुमति  नहीं  दी
 कौर  कहां

 कि  यह  विषय  समाप्त  हो  गया  किन्तु  प्रधान  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  की  अनू  मति  दे
 दी  |  हमें भी

 प्रधान  मंत्री  जैसा  अधिकार  मिलना  चाहिए  ।

 Mr.  Speaker  :  If  your  puerpose  is  not  to  allow  business  of  the  House  to  be  carried  on

 at  is  different  thing.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  We  will  not  allow  wrong  things  to  go  on  in

 the  House.

 I  can  not  allow  to  be  raised  again. Mr.  Speaker  There  is  nothing  wrong  in  it.
 No  point  of  order  except  on  the  item  on  which  we  are.  The  item,  which  has  already  been

 disposed  of,  can  not  be  raised  again.  If  ycu  want  to  raise  any  point  of  order  on  item

 No.  8,  you  are  allowed  under  the  rules.  I  can  not  allow  it.

 कृपया  समा में  बाधा  मत  मैं  antsy  कार्यवाही  चलाना  चाहता  मैँ
 आपकी  बात

 सुनने  को तै यर  किन्तु  इस  बात की  अनुमति हीं  दे  सकता  कि  जो  मामला  निपटा  लिया  गया

 उसे  पुनः  उठाया  जाये  ।

 प्रोटीन  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न पर  आपने  कयाਂ  निर्णय  दिया  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  बार-बार  कह चुक हूं  कि  es  पर  श्र  को  बोलने  कपूर  अवसर

 दिया
 गया

 TTI  अब  में  इसे  पुनःउठानेक  अनुमति  नहीं दे
 सकता  |

 श्री  पी
 लू  मौतें  गत  दो

 हित  मिचकाये  बड़े  सुचारू  रूप  विरोधी  पक्ष
 ने

 आपको  किसी

 तरह  का  कष्ट  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बता दूं  कि  यहां  विरोधी  पक्ष  को  अपने  विचार  व्यक्त  क  रन ेके  लिए

 सर्वाधिक  समय  दिया  जा  ता  यह  सधा  गलत है  कि  आपको  बोलने  का  कम  अवसर  दिया  जाता

 किन्तु  जितनी  अधिक  आपको  सुविधा  दी  जती  उसका  आप  उतना ही  नाजायज  फायदा  उठाते

 विश्वकप  किसी  अन्यदेशक  तुलना  में  यहां  विपक्ष  को  सबसे  अधिक  अवसर  प्राप्त हूँ  फिर
 भी  आप  लोग  इसका  अनुचित  लाभ  उठाते

 आप  सब  बैठ  जाएं  |

 प्रोਂ  में  आपकी  व्यवस्था  चाहता हूं  |
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 rr

 अध्यक्ष  म  में  ने  इसे स्वीकार  नहीं  किया  में  एके  थ्रिलर  पर दूसरे  विशे  पाध्िकारके

 मामले  हररोज़  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  प्रधान  मंत्री  महोदया  के  वक्तव्य  परवा
 शिष्ट

 रूप  से  व्यवस्था  का  प्रश्न

 उतन्न  होता है  ।

 अध्यक्ष  मह  जी नहांं,में  इसेस्वगकार  नहीं  कर  सकता  ।  आखिरी  मद  पर  आप  निवेदन

 ही  कर  सकते हँ  ।  श्री  राजा  कुलकर्णी  ।

 श्री  इ्यामनन्दन  fat  :  हम  अगली  मद  पर  नहीं  जा  सकते  |

 अध्यक्ष  महोदय  अब  हम  अगली मद  लेंगे  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी ।

 खद  ह  में  किसी  को  आज्ञा  नहीं  दे  सकता क्य कि  उन  मामल  को  उठाने  की  अनुमति  नहींदी  जा  सकती

 जिनपर  विनिर्णय
 दिया  जा  चुका  हो  |

 में ने  शराबें  ही  बता  दिया था  कि  श्री  वाजपेयी  जिन्होंने  गत  सप्ताह यह  मामला  उठाया
 बोलने  का  अवसर  दिया  गया  था  ।  इसके  बाद  में  ने  व्यवस्था  दी  थी  fey  विश  साधिकार  के  मामले  की

 आज्ञा
 नहीं  दूंगा  ।  इसके  बाद  मंत्री  महो  द  य  ने  स्वत

 :  .  .  .

 श्री  अटल  बिहारी  वाजप  मेरे  द्वारा  प्रधान  मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  मामला  उठाये

 जाने  केतु रात  बाद  मंत्री  महोदय  ने  कहा  थ  उन्हें सम  य  चाहिये

 अध्यक्ष
 सहो  मने  आपको  बता  दिया  था  कि  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  ae  ls  परन्तु  आपने

 ही  कह  दिया था  कि  वहुएसा  कर  सकते हैँ

 Shri  Atal  Bihari  Vaipayee  :  Even  then  you  allowed  the  Prime  Minister  to
 give  explanation.  Ifthis  matter  had  been  closed,  how  you  allowed  her  ?

 Mr.  Speaker  :  You  asked  for  an  explanation  and  she  obliged  you.  How  I  come  in
 between  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Then  I  was  not  aware  of  the  correspondence
 which  she  had  with  Shri  Dandvate.  I  therefore  came  to  the  conclusion  that  she  bad  misled
 the  House.

 अध्यक्ष  आप  इसे  मुझे  दिखाइये  |

 श्री  श्याम नन्दन  कल  शाम  को  जो  नोटिस मैंने  भेजा  था  उसमें  नए  तथ्य  और  सामग्री  है
 ad  आपको  उस  पर  विचार  करना  होगा  क्योंकि  प्रधान  पत्नी  के  वक्तव्य  में  कई  बातें  तथ्य से  भिन्न  और

 नई  है  .  .  .

 अध्यक्ष  में
 प्र

 ०दंडवते
 से

 सामग्री  मुझे  भेजने  क  मै ंने  तो  इन  सूचनाओं
 को

 एक  सी  पाया है  परन्तु  यदि
 आप  कोई अंतर  सम  झते  हैं  तो  मैं  उनपर  विचार  कर  सकता हूं  ,  परन्तु

 मुझे  भेज  तो  सही ।
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  You  m1y  say  that  you  will  consider  the  fresh

 notices  on  this  issue.

 Mr.  Speaker  I  have  seen  all  the  notices  received  by  me  so  far.  They  are
 identical.

 But  if  you  want  to  send  fresh  notices.  वे  आप  मुझे  भेजा  ,  उनपर  विचार  करु

 प्रो  में भेज  तो
 दूं  परन्तु  आपको  पढ़ने  का  समय  हिना ं  मिलता  |

 अध्यक्ष  महो  यदि  कोई मामला  नया  और  इससे  संबंधित  नहों तो  मैं
 विचार  कर  सकता  हू  क्योंकि

 इसे  तो  निपटाया जा  चुका  है  ।
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 Re  Resignation  by  Shri  Dharia
 Phalguna

 12,  (1896Saka)

 प्रो०  सधी  दण्डवत  :  यदि  में  आपके  समक्ष  तथ्य  संक्षप
 में  ही  रखूं  तो  आपही  नहीं  स्वयं  प्रधान

 मंत्री

 स्वीकार  करेंगी  कि  उनके  पहले  ak  अबके  कथनों में  वि  रोधा  अब  आपका
 क्या  fafa or

 है
 ?

 अध्यक्ष  महोद  मेरा  ्र  यह  है  कि  मैंने  जोसुचनाए  देखी हूं  वे
 सभी  एक  जैसी  हूँ  अतः  म

 उनकी  अनुमति  नहीं दे
 सकता

 प्रो०  मत  दण्डवत  :  म  नया  नोटिस  दूंगा  ।

 श्री  समर  गुहा  मेरा  व्यवस्था  प्रश्न है
 ।

 Shzi  Atal  Bihari  Vajpayee  A  minister  who  resigns  his  office  can  make  a

 statement  here  with  the  consent  of  the  Speaker.  We,  therefore,  want  to  listen  to  him....

 (Interru  ptions).

 श्री  श्याम नन्दन  मैंने  आप से  निवेदन  ff  किया  था

 श्री  मोहन  धाया  के  त्यागपत्र  के  बारे  में

 RE  RESIGNATION  BY  SHRI  MOHON  DHARIA

 श्री  समर  ्  (#23)  :  यह  कया  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  मेरा  अधिकार  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  श्री  मिश्रा  के  बाद  आपको  अवसर  दूंगा  |

 श्री  श्याम नन्दन  fast  अध्यक्ष  महोदय  श्री  मोहन  धारिया  के  मती  न  रहने  पर  उनकी

 कौर  सरकार  की  कौर  से  काव्य  दिए  जाने  चाहिये  क्योंकि  इससे  कुछ  सांविधानिक  ्  भी निकलते  हैँ  |

 प्रकाशित  समाचार ं
 के  अनुसार  प्रधान मं  ती  ने  उन्हें  पत्र  लिखा  कि  ag  राष्ट्रपति  जी  को  सुचित  कर

 @  fe  उन्हें  मंत्रीमंडल  का  सदस्य  नहीं  रहना  चाहिये  जबकि  संविधान  के  अनुसार  प्रधान

 मंत्री  की  सलाह  से  मंत्रियों  का  सायंकाल  राष्ट्रपति  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता है  परन्तु  प्रधानमंत्री  किसी

 मंत्री  को  कर  केवल  राष्ट्रपति  को  सुचित  करें  एसा  नहीं है  ।

 दूसरे  आकाशवाणी  कौर  समाचारपत्न
 कि

 विवरण
 में  भी  अस्तर है

 |  इसका भी  खुलासा  होना  चाहिये  ।

 हम  यह  जानना  चाहते  है  कि  कया  श्री  धारिया  को  मंत्निमंडल  से  निकाला  गा  या  उन्होंने  मंत्रिमंडल  से

 त्यागपत्र दे दिया है  ।  क्योंकि  यह  दोनो  भी  वास्तव  में  दो  भिन्न  बातें  है  ।  क्या  प्रधानमत्री  ने  श्री  धारियां

 को  यह  पत्र  लिखा  कि  उन्हें  मंत्री ल  से  हटाया  जा  रहा है  तथाइसक  सुचना  राष्ट्रपति  को  भी
 दी  जा  रही

 स्थिति  जा  नन ेके  लिए  हम  चाहते  है  कि  श्रीमती  गांधी  ate  श्री  धा  रिया  दोन  ही  इस  सम्बन्ध

 सभा  में  वक्तव्य दें  ।

 अध्यक्ष  महो  में  इसे  केवल  एक  निवेदन  ही  मानता हुं  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  |

 को  मोहन  मारिया
 (Var)

 :
 में

 अध्यक्ष  महोदय  को  पहले  ही  सुगीतिका  चुका हूं  कि  मैं  नियम  199  के

 के  अन्तर्गत  वक्तव्य  देना  चाहता हूं  तथामुझें  बुधवार  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  जाये

 श्री  समर  गुह
 :  अध्यक्ष  महोदय  यदि  यह  पुरे  मंत्निमंडल  के  त्यागपत्र  या  किसी  बड़े  फेर  बदल

 की  होती  यह बात  समझ  में  आ  जाती  परन्तु  जब  किसी  एक  al  कोही  हटाया

 गया है  आर  फिर  उसके  बारे
 मे  राष्ट्रपति को  केवल इसक  quar  ही  दी  गई  है  तो  फिया  !  सरकार

 या  प्रधान  मंत्री  का  यह  कतंव्यनही ंहै
 कि  वह  सभा  को  यह  बतायें कि

 मती  को  निकाले  जाने  के  कारण  क्या
 आज  क

 कार्य  सुच  ग  मेरी  मोदी
 य  का

 नाम
 तथा  उ

 नका  कार्य  छपा हुआ है  ।  अतः  क्या  प्रधानमंत्री

 aes  करेंगी  कि  कय  श्री  धारियां  को  मध्िमंडलसे  निकाल  दिया  गया है  श्र  यदि  उन्हें  निकाल  fire
 गया  है  तो  इसके  कारण है  ?
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 3,  माघ  1975  प्रधान  मंत्री  के  जम्म  और
 कश्मीर

 सम्बधी  वक्तव्य

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 थਂ  ला —————

 guar
 अध्यक्ष मह  दय  में  समझता  =  fi  a AOAGT  इस  सम्बन्ध  में  निदेश  देने  का  अधिकार  aet  है  ।

 यह  प्रधान  मंत्री  का  पाशि्रकारहैकि  वह  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  या  नहों  ।

 भी समर  क्या  श्री  मारिया  के  त्यागपत्र  या  उनकी  बर्खास्तगी  के  सम्बन्ध  में  आपको  कोई  पत्र

 भजा  गया है  ।

 अध्यक्ष  अब  आप
 कृपया  बैठ

 जाइये  ।  आप  जो कुछ  कहना चाहते  थे  आपने  कह

 मुझे  संसदीय  कायें  मंत्री द्वारा  एक  पत्न  भेजा  गया  है  रि  aaa  क
 हे

 गया  है  कि  की  मद  2  के
 र

 मोहन  भारतीयों  कुछ  पत्र  स  भापटल  ५  र  रखने  थे  ।  चूंकि  श्री  मारिया  मंत्री  नहीं  रहे  है  उनके  स्थान

 पर  मुझे  पत्रसभापटलपररखन  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 भी  जबकि  गई सदस्य  मंडल  में  सम्मिलित  किया  जाता  है  तो  प्रधान  मत्ता  सदन

 से  उसका  परिचय  करवाती  इसी  प्रकार  जबकि  मंत्रिमंडल  का  सदस्य  नहीं  सूता  त  उसके

 बारे  में  भी  सदन  कों  बतलाया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :
 Is  it  the  Prerog  ative  OT ative  f  the  Prime  Minister

 to  include  the  home  minister  and  continue  with,  the  corrupt
 ?

 राष्ट्रपति  से  azar

 MESSAGE  FROM  THE  PRESIDENT

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दिनांक  28  फरवरी  1975  का  राष्ट्रपति  का  निम्न  संदेश
 प्राप्त  gag  :

 ca.
 मेंने  17  1975  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों

 सभाओ
 के  समक्ष

 जो
 भाषण  दिया

 उसके  प्रति  लोकसभा  कैदियों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  धन्यवाद  को  मैं  सही  स्वीकार

 करता  ह  ॥

 ाणवततावाताणवाधाााणा

 प्रधान  मंत्री  के  जम्म  और  कश्मीर  सम्बन्धी  वक्तव्य  H  बार  प्रस्ताव

 MOTION  RE
 PRIME

 MINISTERS  STATEMENT  ON  JAMMU  &  KASHMIR

 अध्यक्ष
 महोदय :.

 अब  प्रधान  मंत्री  द्वारा  जसीम  और  क  श्मीर
 के

 बारे  दिये  गय  वक्तव्य  केबारे  में

 विचार  क्रिया  जय  गा  ।  इसके  लिए  चार  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  ।

 यह  सभा  प्रधान
 मंत्री

 द्वारा  जम्म  और  कश्मीर  राज्य  के
 बारे

 मं  24  फरवरी

 1975  को  सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करती  है  ।

 सम्पूर्ण  देश  में  हमारे  समझोते  का
 जो

 व्यापक
 .

 स्वागत  हुआ  उससे  मेरा  कार्य  काफी

 आसान  हो  गया  है  ।  मेरे  गत  सप्ताह  के  लोगों  संसद  सदस्यों  द्वारा

 ऋण  किया  गया
 है

 ।
 केवल  कुछ  एक  विशेष  दलों

 को  अन्य  सभी  लोगों  ने  शेख

 अब्दुल्ला  के  साथ  किये  गये  समझौते  को

 सराहना

 कीं  है  ।  लोगों  ने  समझोते  का  स्वागत

 करते  a.
 यह  महसूस  किया  है  fe  गत  दों  दशकों से से  चला  आ  रहा  विवाद  बहुत  संतोषजनक

 से  हल  हों  गया  हैं  ।
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 Motion  Re:  Prime  Minister’s  Statement  March  3,  1975

 on  Jammu  and  Kashmir

 [atrerat  इंदिरा

 यह  प्रशंसा  की  वात  है  कि  श्री  we  werent  ने  अपन  मन  की  कटता  को  त्यागकर

 बातचीत  द्वारा
 सम्पूर्ण

 समस्या  का  हल  निकालने  म
 er  पुन  सहयोग  दिया  है  ।  उनका

 यह
 ara  कश्मीर  के  हितों  तथा  प्रगति  को  माता  बनाने  के

 लिये  काफी
 योगदायक  सिद्ध

 श्री  शेख  अब्दुल्ला  लगभग  40  वर्षों  से  कश्मीर  के  अग्रणी  नेता  चले  आरह ेहै  ।  वह ल्

 विभाजन  की  प्रवृत्ति  के  सदा  ही  विरोधी  तथा  उन्होंने  सदा  ही  कश्मीर  को  भारत  क

 साथ  मिलाने  के  पक्ष  की  वकालत  की  है

 यह  समझौता  कितना  सफल  या  असफल  इसका  पता  कवल  इसी  बात  से  लगाया  जा

 सकता  है  कि  इसका  विरोध  किन  लोगों  ने  किया  है  ।  इस  समझाते  का  विरोध  पाकिस्तान

 द्वारा  किया  गया  है  क्यों  कि  पा  तीन
 के

 पासे  विश्व  जनमत  को  गुमराह  करने  के  लिए  अब

 कुछ  नहीं  रह  गया  है
 |  श्री  भुट्टों  ने  कश्मीर

 में  हडताल
 का  आहान  दिया था  परन्तु

 कश्मीर  के  लोगों  ने  उसे  ठुकरा  कर  अपनी  देशभक्ति  का  परिचय  दिया  है  |  अब

 पाकिस्तान
 को  ag  बात  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेनी  चाहिये  fe  अब  वह  न  तो  राज्य  के  कुछ  एक

 लोगों  क
 माध्यम  अनुचित  है  और  न  ही  विश्व  जनमत  को

 गुमराह
 कर  सकता

 है  ।  मं  समझती  हं  कि  पाकिस्तान  को  तरह  ही  अन्य  जिन  लोगों  या
 दलों

 ने  समझौते

 का  स्वागत  नहीं  किया
 कसे ५, उन्ह

 भी  इससे  उचित  भिक्षा  ग्रहण  करनी  चाहिये  ।  मुझे  याद  है  कि

 24  फरवरी  को  जब  कीमत  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दिया  था  तो  जनसंघ  के  एक  प्रवक्ता ने

 तत्काल  ही  इसे  आत्मसमपंण  की  संज्ञा  दे  डाली
 ah

 मुझे  आशा  है  कि  इस  बीच  की  सप्ताह

 म  उन  लोगों  ने  समझौते  के  महत्व  को  अ  लोगों  दवारा  उसका  स्वागत  किये

 जान  को  समझ  लिया  zr

 माननीय  सदस्य  समाचार  तत्वों  में  पढ  चुक  है  कि  श्रीनगर  में  दो
 विस्फोट  हुय े।

 24  फरवरी  को  तथा  दूसरा  शनिवार  की  रात  यह  स्फोट  वास्तव  में  ccf

 तत्वों  की  असफलता  के  ही  प्रतीक  है
 ।  यह

 सौभाग्य
 की

 बात  है
 कि

 इन  विस्फोटों
 से  कोई

 विशेष  हानि  नहीं  हुई  है  ।  मेँ  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि
 इस

 प्रकार  की  गतिविधियों
 से

 कश्मीर

 भारत  के  लोग  निर्धारित  नहीं  अपितु  उनक  संकल्प  और
 अधिक  सुदृढ  होंगे  ।

 में  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  इस  प्रकार  कार्यवाहियां  करने  वालों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही

 की  जायगी

 अब  मैं
 इस  समझौते

 की  कानूनी  बारी क्यों
 के  बारे  में

 अध्ययन  कुछ  कहने  वाली
 नहीं

 हु
 हु

 क्यों  कि  इनके  बार  में  मर  अन्य  सहयोगी  अपने  विचार  व्यक्त  करेंगे  ।  यह  समझौता  ऐसा  है

 जिसमे  हमारी  आस्था
 तथा

 विश्वास  को  सुदृढ  किया
 इसने  आपसी  सहयोग  की  बुनियाद  को

 मजबूत  किया  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सभा इस  आपसी  मँत्री  को  और  एक  सुदृढ  कदम  समझ

 इसका  स्वागत  करेगी  ।

 म  प्रस्ताव  करता  झा श्री  दीन  दा चन्द्र  गोस्वामी  g

 यह  सभा  प्रधान
 मंत्री

 द्वारा  जम्मू  और  कश्मीर
 राज्य  के

 बारे  म  24  फरवरीਂ

 1975  को
 सेना

 में  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करने  के  बाद  इसका  अनुमोदन
 करती  है  ।

 श्री  अटल  व  जायी  लिय
 <) ~

 मं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मूल  प्रस्ताव  के
 स्थान  पर  निम्न  प्रस्ताव  प्रतिस्थापित  जाये

 यह  सभा-प्रधान  मंत्री
 दवारा  जम्मू  और

 कश्मीर  राज्य
 के

 बारे
 में  24

 “71214 1975  को  सभा  में दिये  गये  न  तय  क  बार  म  विचार  करने  के  बाद  संकल्प

 करती  है  कि  जमां जम  [  और  कश्मीर  को  शेष  भारत  का  अभिनत  अंग  बनाने  के  पिछले
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 प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  और  कश्मीर  सम्बंधी
 वक्त 12  1896

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ——
 =  a  चले  at  रह  काय  को  और

 tw T31  आगे
 ब  जाये  और

 राज्य  को  भारत
 के  अन्य  राज्यों  के  समान  दर्जा  दिया

 a  सुरख  महन्तों  q  प्रस्ताव  करता  हं  कि  मल प्रस्ताव के  स्थान  पर
 प्रस्ताव  जाय

 ा

 io.
 कि  यह  सभा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  जम्म  और  कश्मीर  राज्य  के  बार  24  ty

 1975  को  सभा  में  दिय  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  संकल्प

 दर्जा है  कि  भारत  के  राज्यों  को  वही  मदान

 जाये
 जो

 कि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य
 को

 दिया  गया  है  ताकि  राज्य  सरका
 को  समवर्ती  सच  के  मामलों  तथा  कल्याण  सांस्कृतिक  सामा

 सुरक्षा  प्रक्रिया  नियमों
 और

 इसी  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  अधिक  स्वतंत्रता
 प्राप्त  हो  पक  तथा  केन्द्र  राज्य  सं  कंधों  में  समानता  हो  सक  द

 लोकसभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  दो  बजे  झ ०  प०  तक
 के  लिए  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sibha  then  alj  ourned  for  lunch  tim  a
 ad

 लोकसभा  मध्याहन  भोजन  क  पश्चात  2  बजकर  33  fi च पालट =  समवेत  हुई  ।
 पर

 पुन

 The  Lok  Sabha  Re—Assesmbled  after  lunch  at  thirty  three  दया  साद  the  clock)

 उपाध्यक्ष  महोदय  Vista  हुए ।

 Mr.  Deputy  SPEAKER  im  the  Chair  |

 sit  एस०  TAo  बनर्जी  :  श्रीमान  जेसा
 कि

 आपको  ज्ञात  =  दिल्‍ली  म
 ns

 fat  पर ्य हायर सब ब लि सकेन्डरी  स्कूलों
 तथा  कालेजों  के

 हजारों
 अध्यापक  हैं  ।

 हायर
 की  होने  वाली

 परीक्षा
 का  बहिष्कार  करने  की  धमकी  दी

 अथ  यह  है  कि
 80,000

 छात्रों  के  लिए  समस्या  उत्पन्न  हो  जायेगी  |  शिक्षा

 ती
 को  तत्काल  इस  मामले  म  हस्त  कप  करना  चाहिए  ताकि  का  सामना  किया  जा

 सक

 :  श्रीमान  हमार  दल  न  कश्मीरी  नताओं  तथा  भारत  सर श्री  समर  मरीजों

 के  बीच  हुए  समझोते  का  पहल  ही  स्वागत  किया  है  ।  अच्छी  बात  है  कि  कश्मीरी  जनता
 >£

 नता  और  भारत  सरकार  के  बीच  एक  सूझबूझपूण
 राजनीतिक  समझ  तता  हुआ  है  ।  केन

 मुख्य  प्रश्न  स्वायत्तता  का  है  ।  शेख
 अब्दुला

 और  उनक  सदस्यों  की
 इच्छा  है  कि  कर्म

 कौ  विशेष  दर्जा  दिया  चाहिए  जसा  कि  भारत  क  संविधान  क
 _  अनुच्छेद

 370  क

 अन्तर्गत  स्वीकृत  है  ।  ए  उनकी  मांग  यह  थी  कि  वहां  1953  से  पहल  की  स्थिति

 ा  अ  तक  &  कश्मीर  था  ी  संचार  और  चूर्णी  मामलों

 सम्बन्धी  अधिकारों  को  छोडकर  बाकी  सभी  अधिकार  प्राप्त  होंग
 |  संघ  ar  महासंघ  की

 यही  wea  विशेषता  है  ।  1953  से  पहल  क
 स्थिति  यह  थी कि  कश्मीर  का  gam  संविदा

 पृथक  झंडा  था  और  सभी  आन्तरिक  मामलों  में
 उन्हें  पूरी

 स्वायत्तता  थी
 ।  हम  चाहते  है

 पूराने  सम्बध  we  मजबूत  तथा  घनिष्ठ  हों
 ।  यह

 स्पष्ट
 हो  गया

 है  कि
 धम freq  रि  tar

 की  शक्तियों
 ने  उपनिवेशवादी  और  तोडफोड  करने  वाली  शक्तियों  पर  विजय  प्राप्त  कर  ली

 थ
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 Moon  Re:  Prime  Minister’s  statement  Phalguna  12,  1896  (Saka)
 on  Jammu  and  Kashmir

 ne —

 सनद

 भारत  सरकार  ने  अब
 विभिन्न

 वक्तव्यों  क  माध्यम  से  स्वीकार  कर
 लिया  है  कि

 मर

 to की  जनता  साम्प्रदायिकता  के  आग  नहीं  झुक  है  और  उसने  अपनी  धम  निरपेक्षता  की

 at  a  जरूर  सामना  fear  है  ।  aa:  as  समझोता  aa  मीर  ता
 क  at  साम्प्रदायिक  शक्तियां  रि  क्र

 rh
 विजय  है

 ।
 किन्तु  जम्मू

 और
 कश्मीर  में  अभी

 la  ।

 मझे
 यहा

 इस  बात  का  उल्लेख  करने  म  कोई  संकोच
 नहीं  हैं  कि  जनसंघ  तथा  मौलाना  फारूक

 व  संघर्ष  समिति  दवारा  अपनाया  गया  रुख  दोनों  पक्षों  की  जनता  के  घनिष्ठ  सम्बन्धों  त्र

 इनकी  एकता  के  लिए  सहायक  नहीं  है
 ।

 इससे  भुट्टे  तथा  अन्य  दूसर  लोगों  को  कायम
 क  भीतर  तोडफोड  करवाने  का  एक  बहाना  मिल  जायेगा  ।

 निस्संदेह  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  दमन  की  नीति  पुर्णतया  असफल  रही  है  ।  q  ||

 रकार  को  यह  बात  मान  लेनी  चाहिए  कि  उसने  कश्मीर  की  जनता  के  आन्दोलन  क  सम्बन्ध

 में  ख  अब्दुल्ला  तथा  उनक  साथियों  को  जल  में  डालकर  तथा  दमन  चलाकर

 की एक  नत  नीति  अपनाई  यह  सही  है  कि  काश्मीर  के  लोगों  की  स्वायत्त  मांग

 न्याय  तत  थी  ।  सरकार  22  वर्षों  में शेख  ब्द्ल्ला  तथा  जनमत  मोर्चा  के  नतीजों  को
 पृथक

 कर  में  असफल  रही  है  ।  दमन  की  नीति  अपनाने  से  जनता  की  न्यायोचित  मांगो  और

 आकांक्षाओं  को  कुचला  नहीं  जा  सकता  |

 जाने
 यह  है  कि  क्या  स्वायत्तता  की  मांग  उचित  है  अथवा  नहीं

 ?
 हमार  दल  क  कष्ट

 £
 qa ह ैकि  यह  कहना  कि  इस  मांग  से  चन्द्र  कमजोर  पड  संस्था  गलत

 & | भाषा  समुदायों  द्वारा  स्वायत्तता  की  मांग  करना  उचित  तथा  लोकतांत्रिक  |  यदि

 कभी

 मो

 फली

 een  के  आविक
 आर

 भात

 करत

 की  कर  की

 कि  ो

 मस  a
 नही

 समझा  जाना  चाहिए  कि
 इस  मांग से  प्रशासनिक  तंत्र  में  गडबडी  हो  जायेगी  |  र

 t लोगों  की  मांग  न्यायोचित  है  ।  काश्मीर  का  अपना
 इतिहास  है  रोक  यह  बात  याद  द

 तरा  गए  कि
 संविधान

 मे  अनुभव  द  370  नेशनल  eat  क  के

 मतलब  से  स्वीकार  wi विचारों  को  ध्यान  में  रखकर
 at  निगमित  किया  गया  था  ak  इसे

 गया  था  ।  काश्मीर  के  संविधान  में  जो  यह  विशेष
 zat

 स्वीकार  किया  ग

 कश्मीरी  लोगों  की  पूर्वा  प्रति वह  भारत  के  संविधान  का  एक  अविभाज्य  अंग  है  |

 की  मांग  पर  wera ति  दावे  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 समझौते  में  कहा  गया  है  कि  निष्कर्ष  संवैधानिक  ढांचे  के  अन्तर्गत  निकाले  गए  हैं
 ।

 प्रश्न
 उठाया

 गया  है  कि  भारत  सरकार  ने  अनुच्छेद  356  को
 समाप्त

 कर  पति

 शास
 लागू  करने

 की  बात  को  नहीं  माना  है  ।  woe  356  का  देश  में  विपक्षी  कारों

 को  कराने  में
 बहुत  दुरुपयोग  किया  गया  है  ।  इस

 बात
 की  कोई  गारंटी  नहीं  कि

 क

 rn रक  सम्बन्ध  में  भी  इसका
 दुरुपयोग  नहीं

 किया  जायेगा  ।  लोग  के  .  मन  म  यही  ध

 बनीहुई  मात्र  steaks  समझोते  से  काश्मीरियों  को  संतोष  नहीं  होगा  ।

 =  दूसरी  बात  चुनाव  आयोग  के  अधिकार
 क्षेत्र

 के  बारे  में  हैं  आयोग
 अब  सत्तारूढ

 ल  का
 हस्प्रियार

 बन  गया  है  ।  अतः  काश्मीर  के  लोगो  को  यह  भय  तथा  संदेह  होना  स्वान
 वि

 खराब

 रूप  से  ठीक  ही  है  कि  स्वायत्तता  का  प्रश्न
 कागज

 पर  ही  गा  और  उन  सम्बन्ध

 करेगा  जो
 इस

 समझोते  दारा  बनाये  जा
 र्‌  हैं  ।  राज्यों  के

 आधारभूत
 अधिकारों  को

 कुचाल  न  और  सार  राज्यतंत्र  को  सत्तारूढ  दल
 के  लिए  प्रयुक्त  करने  का  रव  या

 WK  कड़
 रहा  है ।  यह  एक  वास्तविक

 i  समस्या
 है  ।

 aff fanfu
 शेख  अब्दुल्ला  ने

 इस  समझाते
 को

 र  करते
 हुए  इच्छा  प्रकट  की  ना  प

 कश्मीर
 का  निर्माण  नए

 तरीकों  से  करना
 चाहते  हैँ  ।

 a CAG | “Ss fara लोगों  की  आर्थिक  अ  111.0  नोन
 तन  लान  लिए  वाल  लोगों
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 3,  मान  1975  प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  और  संबंधी  वकक्‍्तब्व

 के  बारेमें  प्रस्ताव
 Tee

 को  अलग  करना  किन्तु  कृषि  के  मामले  में  मुख्य  कठिनाई  सरकार  की  साम  न्तशाही

 नीति  ही  है

 ।

 राष्ट्  ने  अभी  तक  कृषि  सम्बन्धी  कुछ  प्रगतिशील  विधेयकों  पर  अपनी अनुमति  नह हीं  दी  है
 ।

 इससे  केन्द्रीय  सरकार  के  रवैया
 का

 पता
 चलता

 है
 ।

 सरकार  ने  राज्य
 के  संविधान  मं  मूलभूत  अधिकार  सम्मिलित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  हमें  भय  है  कि

 यदि  हम  काश्मीर
 के

 लिए  भूमि  सुधारों
 को

 लागू  करते  है  तो  क्रिया
 सरकार

 इसमें  बाधक

 बनेंगी  ।  flee  भी  हम  इस  समझौते  का  समर्थन  करते हैं  ।

 तो
 दोन  rare  गोस्वामी  एक  छोट  से  at  को  छोडकर  इस  समझौते  का

 देश  के  सभी  लोगों  ने  किया  है  ।  यह  समझौता  कोई  दो  राष्ट्रों  के  बीच  नहीं

 है  ।  यह  तो  देश का  एक  आन्तरिक  समझोता  है  जो  कि  जम्मू  और  काश्मीर  की  जनता

 को
 राष्ट्र

 की
 मुख्य  धारा  में  लाने  के  उद्देश्य  से  किया  गया  है

 ।
 इस  समझाते  के

 दो
 पहलू

 ह  ।
 पहला  यह  है  कि  क्या  इस  समझौते  से  विशेषतया  जम्मू

 ale
 कश्मीर  की

 जनता
 तथा

 जनता  को  लाभ  और
 असर

 क्या  इस  समझौंत  को सामान्यतया  देश  दूसरी
 करते  समय  इस  देश  के  धर्मनिरपेक्षता  तथा  समाजवाद  जैसे  मूल &«  पर  भी  कोई

 सहमति हुई ई  है
 ।

 यदि  इससे  जम्मू
 और

 कश्मीर
 के

 लोगों
 को  लाभ

 होगा
 तो

 इसका
 स्वागत

 ष्  ।  और  यदि  इसस  मूल  मुद्दों  का  कोई  उल् लखन  नहीं  हुआ
 तो  समूची  सभा  इस  पर  अपनी

 अनुमति  दे  देगी  ।  कश्मीर  की  जनता  का  कल्याण  सोचने  वालों  को  इस  समझौते  का  दिक

 स्वागत  करना  चाहिए  ।

 इस  समझौते  की  इसलिए  भी
 आलोच न  की  गई  है कि  इससे  अनुच्छेद  370

 स्थायी
 बन  गया है  |  इस  अनुच्छेद  क  अन्तगंत  न्यायालय  का  जम्मू  तथा  काश्मीर

 स्वायत्तता  प्रदान  कर पर  क्षेत्राधिकार  समाप्त  हो  है  ।
 और  तीसरे

 राज़्य  को

 दी  गई  है
 ।  फिर र  आलम के  पदनाम

 के  बारे में  कुछ
 असंगत  टिप्पणियां

 गई  हैं  ।
 संघ  ने  इसका  प्रबल  विरोध  करने  का  प्रयास  किया  है  ।

 अनुच्छेद  370  के  बारे  में  संविधान  में  संविधान
 निर्माताओं

 ने  उपबन्ध  कर  रखा  है
 कि  जम्मू  और  कश्मीर  संविधान  सभा  इस सम्बन्ध  में  पहल  कि  zat  इस

 अनुच्छेद  al  समाप्त  किया  जाये  या  इसे  लागू  रखा  जाये  ।  .

 जनसंघ  दुबारा  दिया  गया  यह  कि  इस  समझोते  द्वारा  अनुच्छेद  370  को  स्थायी

 गया  बिल्कुल  गुमराह  करने  वाला  है  क्यों  कि  इस  समझोते  ने
 केवल  चलायमान

 स्थिति  जिसकी  qfse  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  नि'ण्घ्  दवारा  इस  समझोते  के
 होने  से

 काफी  पहले  अर्थात  1970  के
 करीब

 कर  दी  की
 पुनरावृत्ति

 की  है  ।
 इस  अनुच्छेद  में

 भारत  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  के  बीच  एक  पुल  का  सा  काय  किया  है  ।  इसके  ही  माध्यम

 से  संसद  दवारा  ver  अधिनियमों  को  जम्मू  कौर  कश्मीर पर  लागू  ।.

 यह  भी  प्रश्न  किंया  गयां  हैं  कि  इतनी  अधिक  स्वायत्तता क्यों  दी  गई  ?

 इसका  कारण  यह  है
 कि

 जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  कुछ  विशेष
 परिस्थितियां  है

 हमारे  देश  जहां  संघात्मक  संविधान  समूचे  दंश  के  लिए  कानों  में  एकरूपता  लाना न
 तो  संभव  है  और  न  ही  वांछनीय 1

 यदि  कोई
 4  समझोते

 पर  गहराई से  करे  तो
 वह र  त

 za  निष्कर्ष  पर  पहुंचेगा
 कि

 ग्रह
 समझौता  सार  जम्म  और  शेष  भारत  क  fer  में  हैं  तथा  इसका  कट बस तह दिक

 सेन  किया
 1
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 Motion  Re:  Prime  Minister’s  statement  March  3,  1975

 on  Jammu  and  Kashmir
 ण

 श्री  एच०  एन०  उत्तर  :
 भारत  erect  दल  प्रधान  मंत्री

 के  बताया  और  कश्मीर  पर  नए  समझौते  का  स्वागत  करता  है  ।  इससे  जम्मू  और  कश्मीर
 >

 के  लोगों  तथा  भारत  के  दू सर भागों  के  लिए  एक  नए  अध्याय  का  सूत्रपात  हुआ  श  |

 प्रसन्नता  का  विधय  है  fe  ध  म  रक्षिता  और  लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  ata

 प्रयासों  के  वाद  ag  मामला  समझ  पाया  है  ।

 इस  समझौते  का  मूल  आधार  यह  है  कि  ष् शख  अब्दुल्ला  ने  जम्मू  और  कश्मीर  क  भारते

 के  साथ  विलय  की  अन्तिम  रूप  से  पन  अभिपुष्टि  की  है  तथा  sara  मंदी  ने  स्पष्ट  रूप  से

 इस  बात  को  दोहराया  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  को  अनुच्छेद  370  के  अन्तर्गत  विशेष

 दर्जा  प्राप्त  होगा  जो  अब  समात  नहीं  होगा  ।  कश्मीर  को  विशेष  दर्जा  प्रदान  करके  प्रधान  मंत्री

 ने  कल्पनात्मक  सुझाव  दिखाई  है  ।  हम  इस  समझौते  से  संतुष्ट  है  ।

 खेद  की  बात  है  कि  1952  में  हुए  समझोते  के  होने  से  काश्मीर  में  1952  के

 अन्त  में  और  1953  के  आरम्भ  में  कुछ  सांप्रदायिक  एवं  विघटनकारी  तत्व  सक्रिय  हो  गए

 इस  समझौते  से  भी  कुछ  घातक  तत्व  सक्रिय  हो  गए  है  ।  खेद  की  बात  है  fe
 इस

 समझौते  से  मै वी पण  वातावरण  उत्पन्न  उसके  प्रति  अपनी  आपत्तिजनक

 अनेक  वर्षों  से  मेरा धारा  व्यक्त  करके  उसे  दूषित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ॥

 दल  देश  में  प्रगतिशील  शक्तियों  को  बढावा  धम  नियतता  तथा  लोकतंत्र  की  प्रगति  के

 लिए  प्रयास  करता
 आ

 रहा  है
 ।

 निस्पंद  शेख  अब्दुल्ला  एक  साहसी  व्यक्ति  है  तथा  अपने  लोगों  के  महान  नेता  है  ।

 कश्मीर  का  प्रश्न  एक  जटिल  प्रश्न  है  जिसका  समाघान  महान  व्यक्ति  तथा

 योग्य  नेता  दवारा  ही  किया  जा  सकता  है  ।  हमने  सदैव  जम्मू  कश्मीर  में  प्रजातांत्रिक

 वातावरण  की  अपेक्षा  की  है  ।  अब  वह  कहां  तक  सही  हम  नहीं  जानते  ।

 म  श्री  समर  मुख़र्जी  दवारा  व्यक्त  आशंकाओं  से  हूं  फिर  भी  आशावाद

 हूं  ।  अब  समझौता  हमारे  समक्ष  है  ।  मझे  विश्वास  है  कि  इसके  फलस्वरूप  जम्मू  ak  कश्मीर

 के  प्रजातांत्रिक  जीवन  में  प्रगति  होगी  और  इसका  प्रभाव  तथाकथित  आजाद  कश्मीर  पर  ही

 नहीं  बल्कि  पाकिस्तान  पर  भो  पढ़ेगा

 कश्मीर  समझोते  के  अनुसार  अन्य  बाता  के  आधार  पर  हम  देश  का  स्वेच्छापूर्वक

 पुनगंठन  कर  सकेंगे  |

 डा०  ato  कण  आर०  ab  राव  :  मैं  इस  सभा  में

 राजनीतिक  वाद-विवाद  में  भाग  नहीं  लेता  ।  किन्तु  इस  अवसर  पर  मुझे  अपने  कुछ  विचार

 व्यक्त  करने  है  ।  यह  समझौता  मित्रता  का  प्रतीक  है  ।  यह  पारस्परिक  समझ-बुझ  उदारता
 तथा  क्षमाशीलता  पर  आधारित  है  ।  यह  किसी  राजनीतिक  दल  का  मामला  नहीं  यह  तो

 एक  राष्ट्रीय  मामला  है  ।  इससे  देश  के  भविष्य  पर  प्रभाव
 पड़े  गा

 ।

 इस  सभा  ने  हाल  ही  में  बंगला  देश  के  प्रश्न  पर  राष्ट्रीय  अपनाया  था  ।
 बंगला  श  और  हमारे  इस  उप-महाद्वीपीय  में  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  यह
 सदन  एक  हो  गया  था  ।  उसी  तर  ह  की  एकता  आज  सदन  में  दृष्टिगत  हो  रही  है  ।  जब  कि
 अमरीका  दवारा  पाकिस्तान  को १  हथियारों  की  सप्लाई  आरम्भ  किए  जाने  का  यहां  प्रश्न  उठा
 है  विशेष  मामले  पर  हमें  उसी  तरह  समान  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  अपनाना
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 12  फाल  गन  1  प्रधान  मंत्रों  के  जम्म  और  कश्मीर  संबधी  वक्तव्य

 के  बारे  म  प्रस्ताव

 a

 में  शेख  अब्द लला
 के

 बारे  में  अधिक  नहीं  कहना
 चाहता

 ।  उन्होंने  स्वयं  ही  कहा  किं

 और  कश्मीर  क 1931  से  अब  तक  मैंनें  जो
 कुछ

 क्या  है  वह  सबंविदित  उन्होंने  जम्मू
 > लोगों  के  लोकतांत्रिक  अधि  कारों  तथा  देश  आजादी  के  लिए  संघर्ष  किया  रद  ।

 म  प्
 |  समझ  ता

 हैं
 कि  शेख  wae  का  स्वतंत्रता  संग्राम  में  विशेष

 योगदान  रहा  ठ  ।  टम
 संव  को  विदित  है  कि  वह  समाजवाद  और  प्रजातंत्र  के  प्रति

 वन  ।  पर्त  qivad  है  कि  फिर  भो  ait  ag  इतने  व्य  तक  निर्वासित  रहें

 हमें  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  शेख  सहब  के  साथ  वार्ता  का  दौर  श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 >>

 दवारा  शुरू  शिया  गया
 था  उनकी  प्रो  दवारा  सफलतायपूव॑ंक  सम्पन्न  गया  Q

 हमें  इस  समझौते  पर  अनु ष्
 or COR  370  के

 कानूनी  या  पक्ष  पर

 ik

 नहीं  करना

 चाहिए  अपील  नपे
 राजनीतिक

 विश्वास  के  आधार  पर  आंकना  चाहि

 काश्मीर  का  जब  कभी  भी  हमे  विदेश  जाते  हमारे  सम्मुख  आता  है  ।  शेख के
 सरकार  बनाने  से  विदेशों  में  व्याप्त  गलतफहमी  समाप्त  हो  जायेगी  ।  वैसे  यदि

 ह
 दन

 रहे  एवं  आत्मविश्वास  रखें  तो  वाशि*्टन,टोक्यों  आदि  में  कोई
 क्या  कहता  है  इसकी

 चिन्ता  हमें  नहीं  करनी
 चाहिए

 ।  में  समझता  हूं  कि
 हमें  आंतरिक  दृष्ट  से  मजबूत  होने

 at

 अधिक  आवश्यकता
 रहे

 ।  में  कह  सकता
 हूं  कि  हम  इसे

 देश
 में

 aeqnat  का
 विश्वास

 पाने  में

 असफल  रहे  हू  ।  श  खे  अब्दुल्ला  मुसलमानों  के
 बड़े  नेता  है ं।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  उनके

 आसान
 से  राष्ट्रो  एकता  को  प्रक्रिया  में  सहायता  मिलेगी  ।  जैसा  कि  प्रो०  हिरन  मुखर्जी  नें

 c  S39
 भारत  का  एकमात्र  मुस्लिम  बहुमत  राज्य  है  ।  इस  बात  का  हमें  हैं

 शंख  अब्दुल्ला  न  कहा  है  कि  जमानत  aw है  मोर्चा  aa  आवश्यक  नहीं  रहा  ।  इस  बात

 का  हमें
 स्वागत  करना  चाहिए  ।  मेराਂ  ख्याल  ह्  जनसंघ  के  सदस्य  भी  इस  पर  पन  विचारे

 करेगे  |है

 शेख
 अब्दुल्ला

 के
 जनता

 के  बीच  फिर  से  आने  राष्ट्रीय  एकता  में
 मदद

 मिलेगी ॥

 उनके  हमार  बोच  आने  से  हमें  और  अधिक
 बनने  में  मदद

 सिलेगी
 '।  वे  काश्मीर

 के  मुसलमानों  की  ही
 सेवा

 नहीं  करेंगे  बल्कि  सारे  देश  की  रक्षा  जिसका  मुसलमान
 एक  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।

 शेख  अब्दुल्ला  का  कहना  है  कि
 इस  समझौते  के  दवारा

 जनमत  असंगत  बात  हो

 गई  > @  ।  इस  अवसर  पर
 at  एवं  होना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जनसंघ  इस c

 सम्बन्ध

 में  फिर

 स

 विचार

 करेगा  म  उनसे  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध में  संकीण

 दृष्टिकोन  अपनाए  |  हमें  धम

 दि

 के  दृष्टिकोण  &  विचार  करना  चाहिये  ।-  जम्मू

 और  कश्मीर  राज्य  इसका  प्रतीक z

 दोलन लोगों  के  मन  wag  डर  है  कि  इससे  देशभर  में  की  मांग  का

 चल  निकलेगा  ।  हमें  यहं
 मानना  fe  काश्मीर  का

 एक  विशेष  स्थान  है  अतः  ह्म
 A

 ः
 इस  विशेष

 स्थान
 के  बार  में  अन्य  राज्यों  से  नहीं  उलझना

 चाहिए
 ।  काश्मीर

 शेष  स्थिति  के  आधार  पर  अन्य  राज्यों  को  स्वायत्तता  की  मांग  करना  गलत  होगा  ।
 a
 रश रखना  है  कि  इस  राज्य

 का  विशेष
 दर्जा

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  देख  aif

 को  एकता  और  प्रगति  के  सांग  पर  अग्रसर  करोंगे  \

 प्रधान  मंत्रों श्री  afar  )  काश्मीर
 क  महान  नेता  ्य  अब्दुल्ला

 के  बोच  gat  समझौता  उस  समस्या  को  हल  करने  को  दिशा  म
 एक  कदम  है

 सकी

 दौरान  नहीं  सरा |  अपने  दल  को  ओर  से  में  इस श  कां  स्वा गत  करता गत  20  वर्षों  के  tat
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 Motion  Re:  Prime  Minister’s  state-  Phalguna  12,  1896  (Saka)
 ment  on  Jammu  and  Kashmir

 nn,  een  जे  er  ee

 हु  इ  समस्या  का  समाधान  आपसे  बात  da  दवारा  किया  गया  है  ।  हम  चाहत  है  कि

 राष्ट्र  विरोधों  उद्देश्यों  से  हुई  अन्य  समस्याओं  का  समाघान  भो  gal  भावना  से  किया

 जाए  |

 कहा  गया  हैं  कि  शेखर  अब्दुल्ला  इस  की  मुख्य  धारा  में  आ  गए  वह  हमेशा

 ही  राष्ट्रीय  मुख्य  के  साथ  रह ेहै
 ।  लेकिन  उनका  यह  रूप  घटिया  राजनीति  के  दलदल

 में  8a  गवा  था  ।  1931  में  भारती  राजनीति  में  प्रवेश  लेने  के  बदल  निरन्तर  धम  नीरज
 प्रजाति  तथा  समाजवाद  के  लिए  काम  करते  रह महात्मा  गांधी ने  उनकी  बहत  प्रसाद  की  थी

 उन्होंने  1939 .  में  मुस्लिम  कांफ्रेस  को  नेशनल  कांफ्रेस  में  बदलकर  अपनो  qafaeqparar

 का  पर्स्चिय्र  fear  था  ।  महात्मा  जी  ने  wet  था  कि  मौत  के  अंध्र कार  में  कश्मीर  आशा  की

 एक  किरण
 तै  ।  शेख  अब्दुल्ला  अब  भी  आने  वाल  समय  में  काश्मीर  ही  नहीं  बल्कि

 सम्पूर्ण
 देश  के  लिए  आशा  की  किरण  fag  हो  सकते  हैं  ।  बात  ऐसी  नहीं  है  कि  शेख  अब्दुल्ला  ने

 धर्म
 का  छोड़  दिया  ।  दूसर  पक्ष  के  लोगो  ने  उनका  विरोध  किया  |

 इसी  पक्ष  9  अगस्त  1953  को  एक  ७५ ७ एस  आदमी  को  आधी  रात  में  पद  त्यागने

 के  लिए  कहा  जिसने  भारत  छोडो  आन्दोलन  में  कंधे  से  कंधा  मिलाया  और  जो  इस  देश  में

 काश्मीर  छोडो  आन्दोलन  का  नेता  बना  ।  संसदीय  प्रजातंत्र  के  सभी  मूलभूत  अधिकार
 ं

 को

 तिलांजली  दे  दी  गई  विधान  सभा  क  समक्ष  प्रधान  मंत्री  होने  के  नाते  अपनी  स्थिति
 स्पष्ट  करने  का-अक्सर  चाहते  थे  ।  लेकिन  उ  c

 ~

 डॉल  fear  गया  ।
 त

 वह  अवसर
 नहीं  दिया  उन्हें  जेल  में

 शेखਂ  अब्दुल्ला  को  दमन  और  अत्याचार  को  सहने  कं  लिए  बाध्य  किया  गया  था  ।  इसे

 सहने  के  बाद  भी  उनमें  कटुता  नहीं  थी  ।  वह  उन  लोगों  से  रूष्ट  नहीं  थे  ।  क्यों  वह
 अंब  भी  प्रजातंत्र  समाजवाद  में  विश्वास  रखते  थे  ।  इससे  यही  निष्कर्ष
 निकलता  है  कि  किसी  सभ्यता  का  समाधान  बातचीत  zara  ही  किया  जाना  चाहिए  न  कि

 नजरबन्दी
 के  आदेशों  तथा  जेल  आदि  दवारा  ।

 विपक्ष  को  किशोरी  दल  के  समान  नहीं  समझना  चाहिए  ।  यदि  श्री  जयप्रकाश  नारायण
 कोई  मॉंग  करते  है  तो  एकदम  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  कि  वह  देश  के  दुश्मन  तथा  विदेशी
 साम्राज्यवाद  के  एजेन्ट  है  ।  1953  में  जो  भी  लोग  सत्ता  पर  उन्होंने  काश्मीर  के  मामले
 म॒  गलत  निर्णय  लिया  ।  अनेक  वर्षों  तक  शेख  wea  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलने  बद  अदालत
 में  लगाए  गए  दोष  सिद्ध  न  हो  सके  तथा  म  वापस  लेना  पड़ा  |

 > प्रधान  मंत्री  ने  ठीक
 ही  कहा  @  समझौते  में  कोई  एसी  बात  नहीं  मानी  गयी  जिससे

 fe  adara  स्थिति  कुछ  कमजोर  पड  जाए  ।  जो  लोग  समझौते  के  विरुद्ध  उन्हों  कहा  है
 कि  वजीर  आजम  का  sige  स्व  किया  गया  ।  लेकिन  काश्मीर  के  लोग  इसे  चाहते  हैं
 और  स्वीकार  करते  हैं  ।  19-35 .
 कहतें  थे  ।  और  राजाजी  प्रथम

 के  अधिनियम  के  अनुसार  प्रान्तों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  प्रीमियर

 प्रीमियर  थे  केन्द्र  तथा  राज्यों  से  में  मंत्री  होते  थे  ।  अत
 नाम  से

 कोई
 अन्तर

 नहीं
 पडता

 जम्मू  काश्मीर  के  लि  ए  एक  पु थक  संविधान  है  और  उस  संविधान  के  अनुसार  उन्हें  FS
 आध्  रकार दिए  गए  है  |

 akira  के  स्थान  पर  अप
 यह  कोई  असाधारण  बात  नहीं  ।  यदि  एक  राज्य  का  संघात्मक
 ना  संविधान  है  तो  उसे  राष्ट्रविरोधी  नहीं  कहना  चाहिए  ।  इसमें

 wey  हों  कि  जम्म  क  श्मीर  का  एक  खास  मामला  था  और  अगर  उसी  आधार  परਂ  कोई आ  मांग  ता  है  तो  हमें  उसकी
 बुराई  नहीं  करनी  चाहिए  Ft  गर  अन्य  राज्य

 भी  समान  स्वायत्तता  और
 न

 समान  शक्तियों  की  मांग  करत हैं  तो  सरकार  क्यों  डरती
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 3  मोच  1975  प्रधान  मंत्री  के  जम्म  और  कश्मीर  संबंधी  वक्तव्य

 के  वारे  प्रस्ताव

 —  a  ee

 रख  अब्दुला

 ि

 मद्रास  म  कहां  था  कि  विशेष  सदस्यों  क  लिए  विशेष  समाधानों  की

 आवश्यकता  होती है  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  काश्मीर को  अन्य  राज्यों  क  साथ  मत

 कयों  कि  बह  नामिलनाड  राज्य  को  स्वायत्तता  का  समर्थन  करते  हूँ  इसस
 राष्ट्राय

 जम्म एकीकरण  को  वल  मिलेगा  ।  यदि  राज्य  स्वायत्तता  के  सिद्धान्त
 लि

 का
 परीक्षण

 करके

 काश्मीर  वे  लोगों  को
 भारत

 को
 मुख्य  धारा

 में  मिलाना  है  कौर  यदि  देश
 क

 अन्य  राज्य

 भी  स्वायत्तता  की  मांग  करते  है  तो  देश  के  अन्य  मांगों  पर  इसका  असर  पडेगा  ?

 ta
 जव  मेँ

 अधिक
 स्वायत्तता  की  मांग  करता  हूं  sie  राज्यों  को  अधिक

 शक्तियों
 के

 पूथक  राज्य  के  लिए  पाक  पृथक  राष्ट्रीय
 गीत  तथा  पूरक  संविधान  बनाने  की

 बात  करता  पय
 दि  तो

 दूसरा
 पक्ष  इस  बारे  में  मु  झ  सहमत  _  असहमत  हो

 सकता
 है  ।

 रहें  पहिए
 कि  वे  इस  मामले  पर  हम  से  चर्चा  वह  हमें  बुरा  न  कहे  sic  नहीं  हमारी

 मांग  को  राष्ट्र  विरोधी  कह  ।

 हम  करते  है  कि  शेख  अब्दुल्ला  के  नेतृत्व  में
 एक  नए  काश्मीर  का  निर्माण  होगा

 जिसका  अनुकरण  भारत  के  अन्य  भागों  द्वारा  किया  जा  सकेगा  |

 हम  काश्मीर
 के

 मामल
 का  काफी  लम्ब  समय से शुभ्रा  के

 हमन  dat
 :

 लटकाते  चल  ओआ  रह ेहै  ।  हो  सकता  3  इससे
 कुछ

 विवाद  aa  हो  काश्मीर  का
 महत्व

 राष्ट्रीय  प्रगति  में  उसके  योगदान  या  एकता  के
 मामले

 में  यहा  के

 नेताओं
 दवारा  स्थापित

 किए  उदाहरणों  से  सिद्ध  होता है  बल्कि  वहां  उठ  विवाद  से  सिद्ध  होता है

 दुर्भाग्य  से  विपक्ष  के  लोग  काश्मीर  राज्य  को  सादे  बाजी  शक्ति  को  कौर
 बढा  रहे

 हम
 सदन  विपक्षी  सदस्यों  से  यह  श्रतुरोध  करते  रह ेहै  कि

 उन्हें
 इस  मामले  पर  जानें  या

 अनजान  में  खिलवाड  नहीं  करन
 न-

 ताकि
 राज्यो

 के  प्रति  केन्द्र  का  व्यवहार  सम्बन्धी

 जसा
 कि  यह  आरोप  लगाते है  बढ  न  सके  ।  इस  प्रकार  के  अवांछित  महत्व  को  कौर

 प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रधान  मंत्री दू वारा  प८ल  पर  रखे  गए
 समझौते

 से
 सम्बन्धित

 दस्तावेज
 और  समझौते

 की  शर्तें
 संतोष  जनक

 है  ।
 शेख  अब्दुल्ला

 के  बातचीत  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  कर न्द्रीय  स  रकार
 > शर  राज्य  के  बीच

 afro
 पेदा  करने  हेत  गलत

 पहेलियाँ  दर  करना  ।  शेख ने  केन्द्र  के
 साथ

 विलय
 कौर  एकता  के  प्रश्न  को  अनि  te

 रूप
 में

 स्वीकार
 किया

 है  ।  हमें  एक  मत
 होकर

 इंस  समझते  को  स्वीकार  करना  चाहिए  सीसे  भारत  के  अन्य  भागों  में  अशान्ति  न  na  ।

 at  क०  हनुमन्तया  रकार

 ने
 जम्मू  अर  काश्मीर  में  बार  में  शेख  अब्दुल्ला

 > से  जो  समझौता  किया  र ह  वह  सराहनीय  है

 मेरी  धारणा  तो  यह है
 कि  हम  बहुत समय  पहले  काश्मीर  क

 मामले
 के

 प्रति  इतना

 शोर  शराबा  व्यथ
 et

 करते  रहे  ।  aa  राज्य  का  महत्व  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  नह  है  अमित

 इसस  fare  ग्रस्त  के  कारण  है  |  हम  दख  रहे  है  कि  भारत  सरकार  के  प्रशासन  कश्मीर
 > के  लोगों  को  समूचित  स्थान

 मिला
 हुआ

 Q  ।  मंत्री  स्तर  से  नीच  तक  सभी  पदों  पर  व  लोग
 a काय  कर  रहे  है  ।  उनके  साथ

 कोई  भेदभाव  नहीं  किया
 जा  रहा  |

 हम
 विरोधी  पक्ष  से

 बार  वार  अनुरोध  कर  रहे  है  कि  वे  व्यथ  ही  इस  मामले  को  न  उठाया  करे
 आजादी

 मिलने

 के  उत्पन्न  हो  गई  ।  हम  सभी
 लोगों

 a साथही  साथ  कामी र  समस्या

 एकता  तथा
 संविधान

 निर्माण
 में  समान  रूप  से  cea  किया  ।  फिरतू  उसी

 क्षेत्र
 के  कुछ

 nara  नें  अपनी  प्रसिद्धी  क  लिए  स्थिति  नोउ गायिज  लाभ
 seta

 |  इसलिए  मेरा  विरोधी
 ser  र

 पक्ष  से  अनुरोध  है  कि  टा q  इस  प्रकार  ee  be BE  ख्याति  प्राप्त  करनी  के  लिए  इस  तरह  कं

 काय न  करें  |
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 Motion  Re.  Prime  Minister’s  state-  March  3,  1975

 ment  on  Jammu  and  Kashmir

 ——

 जब  शव  अब्दुल्ला  काश्मीर  क  प्रधानमंत्री  थे  तब  यह  विवाद  खडा  हुआ  कि  क्या  राज्य
 द

 झंड  होने  चाहिए  ?  यह  मांग  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।  अब्दुल्ला  ने  काश्मीर

 को  पृथक  दर्जा  ने  की  मांग  की  ।  मे  बताया  गया  है  कि  उन्हें  कुछ  देशों  से  सहायता

 भी  मिली  i

 ह् शेख  अब्दुल्ला  के  प्रश्न  पर  कई  बार  चर्चा  की  गई  |  पिछली  बार  at  रख  अब्दुल्ला
 = Q  | के  wag  को  ठीक  नहीं  इस  wade  के  बावजूद  भी  मेरी  उनसे  अच्छी  मित्रता

 उन्हें  सही  मार्ग  पर  आने  में  20  वय  लगे  =  ।  हमारी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने

 > ठीक  समय  पर  उचित  राजनीतिक  कदम  उठाये  |  जिनके  फलस्वरूप  यह  समझौता  हो  पाया

 है  । च्  द  समझोते  में  _  शेख  अब्दुल्ला  ने  जो  बाते  स्वीकार  की  यदि  उन्हें  वह  उस  समय

 स्वीकार  कर  लेते  तो  उन्हें  गिरफ्तार  करने  की  नौबत  ही  नहीं  आती  ।  और  यह  विवादग्रस्त

 मामला  कभी  का  हल  हो  जाता  |

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  में  ग्रेटर  >  |  दोनों  ही  अपनी  अपनी  जगहों  पर

 अतः  किसी  भी  राज्य  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  य६  मांग  करनी  कि  हमें  भी  केन्द्रीय  सरकार

 के  समान  दर्जा  दिया  जाये  हास्यास्पद  है  ।  भारत  जैसे  देश  में  सभी  राज्यों  को  समान  दर्जा

 नहीं  दिया  जा  सकता  i  अतः  प्रशासनिक  राजनीतिक  तथा  संवैधानिक  ढांचे  का  आधार  भ

 । एकता  ही  ि

 आजादी  के  समय  द्रमुक  एक  राज्य  के  qa  में  था  ।  किन्तु  जब  उनके  नदी

 संसद  में  आ  गए  तो  वे  राष्ट्रीय  राजनिती  की  मूख्य  धारा  में  सम्मिलित  हो  गए  ।

 ara  जैसे  देश  मं  इतनी  बड़ी  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कुछ  ae  से  लोगों

 तथा  मितव्ययिता  की  आवश्यकता सें  कामे  नहीं  चल  सकता  ।  इसलिए  जहां  कहीं  क्षमता

 वहां  हमे  कुछ  न  कुछ  उपाय  लागू  करने  होंगे  जो  कि  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय
 च्  x

 शक्तियों
 y
 के

 रूप  में  है  ।  ध  स  तरह  के  शक्तियों  के  लिए  किंग्स  सके  मुख्य  मंत्री  dt  अनुरोध
 कर  रहे

 यदि  काश्मीर  राज्य  को  स्वायत्तता  से  जोड  रहे  है  तोआ  गलती  कर  रहे  हैं  ।  शेख  अब्दुल्ला

 को  गलतफहमी  थी  किन्तु  यह  समझोता  करके  उन्होंन  गलत  फहमी  ge  कर
 दी  है

 अब्दुल्ला

 नें  कमी  दर्ज  की  मांग  को  कौर  कभी  किसी  ate  मांग  को  रखा

 प्रधान  मंत्री  ने  सभा  के  समक्ष  जो  वक्तव्य  पेश  किया  तथा  उसमें  जो  शर्तें  आदि

 दूर  करना  तथा  केन्द्रीय संतोषजनक  इस  समझोते  का  मुख्य  3  तय  गलत  फहम को
 सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  एकता  east  करना  हैं  |  प्रधान  मंत्री  ने  काश्मीर

 > के  नारों  के  रवैये  में  परिवर्तन  किया  |  जो  पहले  विशेष  दर्जा  चाहते  थे  ।  हमें  यह  समझ
 तोता

 स्वीकार  करना  चाहिए  यह  विवाद  खडा  ने  हो  |

 counter  proposalon  be~ Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  I  have  moved  a
 this  House half  of  Bhartiya  Jan  Sangh  on  the  statement  made  by  the  Prime  Minister  in

 on  24th  February  1975  that  Jammu  and  Kashmir  be  brought  at  par  with  the  other

 states.  The  Prime  Minister  stated  that  Shaikh  Abduljah  was  very  anxvouS  that  to  start

 with  the  constitutional  relationship  between  the  state  and  the  Centre  should  be  as  it  was.
 in  1953.  She  said  that  it  was  explained  to  him  that  the  clock  could  not  be  put  back  in  this

 manner.  Had  this  assertion  of  the  Prime  Mirister  been  correct  we  wouid  not  have,

 apposed  this  accord.  Our  demand  has  been  not  only  the  progress  made  in  strengthening

 lationship  between  Jammu  and  Kashmir  should  be  maintai  ned  but  this  should  be  carried
 further.  There  should  be  no  gulf  between  Jammu  and  Kash  mir  and  the  remaining
 Part  of  the  country.  This  state  is  an  integral  part  of  our  country.  Our  Jawans  have  shed.
 their  blood  for  the  defence  of  this  State.

 142



 12  फल्गु  1896
 प्रधान  मंत्रो  के  जम्मू  और  कश्मीर  सम्बंधी  वक्तव्य

 के  बारे  में  प्रस्ताव
 गा  ण

 We  has v हि  be »  De  demanding  complete  i  ntegration  of  the  state  with  the  rest  of  the  country. ever  since  Jammu  &  Kasgmir  was  given  a  special  status.

 All  provisions  of  our  constitution  can  be  amended  by  Parliament.  But  the  Prime
 Mister  sai .  अ 16  other  day  that  Article  370  becomes  pol  our  Constitu-

 to  know  the  names  of  the  legal  huminary  who  Prime  Minister
 Het

 t

 Shri  Vikram  Mahajan  (Kangra)  :  Who  has  said  it  ?

 iri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  Prime  Minister  has  said

 प्रधान
 परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स

 aah
 इन  योजना  मंत्री  तथा

 fam  और  औद्योगिकी  मंत्री  (atta  इंदिरा  :  यह  णु  छंद  से  अधिक  स्थाई

 नहीं  el  सकता ॥

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  There  is  the  question  of  interpretation.  againit
 th  Pirit  of  the  explanations  of  Article  370  so  far  made  in  the  House  and  else  re.  चीफ़
 this  accord  they  are  putting  back  clock  by  22  years.

 faulane
 Has

 here  was  a  lot  of  discussion  on  Article  370  in  our  Constituent  Assembly.
 Mohani  complained  against  the  discrimination  Article  370  makes  with  ledge  o

 Kash  a  the  pco- and  the  pledge  of  the  State  do  not  enjoy  the  right  enjoyed  by  the  1
 ple  or  the  rest  of  the  country.  Dr.  Gopala  Swamy  Ayyenger  had  said  that  this  ‘riminas
 tion  v  due  to  the  special  conditions  of  Kashmir.

 Shri  Jawahar  Lal  Nehru  had  stated  on  27  November,  1953  1]  ticle  370  was
 a  pa  of  transitional  and  provisional  arrangement  and  it  was  not  permanet  part  of  the
 Con:  ution.

 He  is  as  goed  as i  the  Prime  Minister  said  that  Article  370  is  not  pe
 ् other  ticles  of  the  Constitution  it  would  have  very

 Shrimati  Indira  Gandhi  :  That  was  the  intention

 SS!  d  in  a  clear  langua- Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Then  it  could  have  |

 ge.

 | ब्  question  of  Articlé  370  was  also  referred  to  the  Gajendragadk:  mmission  who

 referr  to  the  title  and  transitional  provisio  the  state  of  Ja-
 mmu  Kashmir.

 cl  tA
 | 1 ह  so  one  says  that  the  time  is  not  ripe  to  end  Arti  cie  3/0  WC  hat  it  should

 be  abo!  ed.  But  now  the  matter  has  been  closed.

 c
 reas  jun- dly,  Jammu  and  Kashmir  State  has  been  given  residuary  power:
 atior.  for der  he  onstitution  these  powers  were  given  to  the  Centre.  What  15  the  just

 that  ?

 xourt  to 1as  been  agreed  that  the  provision  in  Article  132(2)  enabling  the  Suprem

 grant  sp  usal  of  a  certificate  by  the  High  Court  need  Ot  apply
 2S

 ial  leave  to  appeal  on  the  ref

 Why  should  the  citizens  be  debarred  to  ge
 L,  ट  bene- to  th  tat  of  Jammu  and  Kashmir.

 fit  of  al  Article  ?

 The  a  ¢  ॥  |
 conclusions  reached  with  Sheikh  Abdullah  seek  to  reassum«  iat  if  State

 me  1  ange  any  itral  law  er  ed  er  1453  on
 Governmen  with  any  |

 ant 0

 ysal  to
 to  he  W

 matters  in  t  passed  by
 prop

 he  0
 e  sympethe

 on.cu  cent  list
 tt

 lhified.
 tical'y  conside

 श्री  के०  हनुमतेया  (ammMz):  समझ  तोते
 में  संसद  की  प्रभुसत्ता  सुरक्षित  रखी  गयी  है  ।
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 Motion  Re:  Prime  Minister’s  state-  Phalguna  12,  1896  (Saka)
 ment  on  Jammu  and  Kashmir

 बि  का

 The  nomenclature  of  Wazir-e-Azam  for  the  head  of Shri  Atal  Bibari  Vajpayee
 the  Government  was  changed  to  Chief  Minister  and  new  the  clock  is  being  reversed.  In

 this  resp-ct  c2rtain  statements  have  been  made  which  have  not  come  before  tne  House.

 I  request  that  the  true  and  balanced  yicture  of  the  agreement  may  be  given  to  the  House.

 This  matter  relates  to  the  ‘ntegration  of  the  nation.  India’s  Constitution  is  primarily
 Our’s  15 of  unitary  nature.  Under  this  type  of  Constiiu‘ion  che  Cen.re  is  more  powerful.

 Tnerefcr a  Union  and  not  Federation  of  States.  Our  set  up  is  quite  diff-rent  from  America.
 I  do  not  unde  rstand  how  the  residuary  powers  have  been  given  to  Jammu  and  Kashmir

 State.

 Sheikh  Abdullah  and  his  Associates  wanted  that  Jammu  and  Kashmir  should  be  out
 of  the  Jurisdiction  of  the  Supreme  Court.  They  also  desired  the  State  to  be  outside  the  Ju-
 risdiction  of  the  Election  Commission.  It  was  also  demanded  that  Article  356  should  not

 apply  to  that  state.  Why  did  Sheikh  Abdullah  and  nis  Associates  make  such  demands?
 Under  Article  336,  President’s  rule  can  be  imposed  in  a  state  if  there  is  any  political  cri-
 sis.  I  ag-ee  that  this  has  bzen  misused  by  the  ruling  party.  But  it  is  their  mistake  not  of  the

 framers  of  the  Coastitution.  Mr.  eputy  Speaker,  the  fact  is  this  that  if  Pakistan  had  not

 invaded  Jammu  and  Kashm'r,  Sheikh  Abdullah  would  have  worked  for  independent  Kash-

 mir,

 Why  Sheikh  Abdullah  was  arrested  in  1953  ?  He  was  sent  to  jail  (Jnterruptions).

 नेहरू  ने  कहा  था  कि  काश्मीर  में  सारी  गडबड  शेख  अब्दुल्ला  के  सांप्रदायिक

 दृष्टिकोण  के  कारण  है  ।  वह  राज्य  को  शांतिपूर्वक  तथा  स्थिरता  से  नहीं  रहने

 दना  चाहते  । ह्

 शेख  feat  की  35  प्रतिशत  जनसंख्या  को  भूलकर  हमेशा  मूसलमानों
 के  afiqact  की  बात  करते  है  ।

 The  Government  have  given  Special  concession  to  Kashm'r  in  this  accord.  This  will

 open  the  floodgates  for  similar  concessions  from  other  states.

 When  Sheikh  Abdullah  was  in  power  earlier,  Jammu  and  Ladakh  regions  were  dis-

 criminated  against  and  neglected.  As  a  result  of  this,  demand  was  made  from  Jammu  to

 S<pirat2  it  from  Kishmir.  But  it  were  w2  people  who  strongly  opposed  this  demand.  One
 Hoa.  m?mbzr  from  Ladakh  has  been  persistently  demanding  that  Ladakh  should  come

 under  Centra]  Government.  It  is  true  that  the  economic  conditién  of  Ladakh  is  deplorable-
 Ladakh  has  not  ben  given  justice  in  this  regard.  Therefore  Gajendragadkar  Commission

 was  a2)9inted  to  look  into  the  problems  of  Ladakh  but  its  recommendations  have  not  been

 im>\ementtd.  No  development  Boards  have  been  set  up  for  Jammu  and  Ladakh  areas.

 The  r2cru'tment  policy  should  be  changed.  I  feel  the  problems  and  difficulties  of  Jammu
 and  Ladakh  people  under  Shaikh’s  rule  will  increase.

 The  Prime  Minister  has  said  that  a  big  experiment  is  being  made.  If  this  experiment
 succeeds  and  Sheikh  Abdullah  joins  the  mainstream,  we  will  be  happy.  Of  course  consti-
 tutional  issues  will  be  a  separate  question.  The  special  status  which  has  been  given  to  Jam
 mu  and  Kashmir  will  increase  communal  feelings  in  the  country.

 My  substitute  motion  to  the  effect  that  the  process  of  integration  of  Jammu  and  Kash-
 Mir  with  the  rest  of  India  going  on  during  the  last  more  than  two  decades  be  carried  further

 4nd  the  State  be  brought  at  par  with  other  States  reflects  the  general  fecling  in  the  House,
 should

 therefore  be’  accepted.

 worry रना  22  वर्षों  के  पश्चात  शेख तथ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  :

 अब्दुल्ला  का  राष्ट्रीय  मुख्यधारा  में  पुनः  मिलल  एक  महत्वपूर्ण  घटना  है  ।  वर्ष  1953  के

 गया  3.0  ctu बार  में  काफी  कुछ  कहां  दि  ह  ्  1  यह  रक ४  Tia  है  कि  1953  के  पश्चातਂ  इन  22  av

 144



 2  1975  प्रधान  के  जम्मू  और
 कश्मीर

 सम्बधी  वक्तव्य

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 लाा

 के  दौरान
 वि  महेत्वपणं न् यानि फ

 घटनाएं  घटी है  जम्मू  शर
 कश्मीर  भी

 भारतीय  सीमा  पर

 तीन  युद्ध  लਂ  गए  sate  मातु  भूमि  की  रक्षा  के  लिए  समूचे  राष्ट्र  ने
 बहुमूल्य

 रकत  बहाया
 ह
 दि  ।  पुराना  areata  अब

 समाप्त
 हो  चुका  ।  बंगला  देश

 स्वतंत्र
 हो  गया  है  कौर  जम्मू

 तथा  काश्मीर  ही  शेष
 देश

 क  साथ  मिल
 गया

 कय x  ।  हां  a4  धानक
 एवं  वैधानिक

 >
 एकता  आई  Q  ।  संविधान  की  केन्द्रीय  सूची  में  97  में  से  तथा  समवर्ती  सूची  में  47

 में  से  26  प्रविष्टियां  ak  काइम  र  में  लाग  हो  गई  है  |  अधिक  दृष्टि  से  जम्मू  त्र

 काश्मीर  की  कौर
 ee

 ध्यान  दिया  गया  है  ।  राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  राष्ट्रीय  योजना  के

 अनुरूप  ढाल  दी  गई  है

 वित्त  आयोगों  ने  राज्य  की  विशेष  आवश्यकतायें  र  सदस्यों  पर  विशेष  ध्यान  fear

 जिससे  वहां  पर्याप्त  प्रगति  हुई  ।  प्रशासनिक  सेवाओं  में  भो  एकता  का  संवार  हुआ

 शर  अब  राज्य  राथर  की  मुख्य  धारा  क  साथ  aa  रहा  ।

 अब
 नई  पीढी  के  आजाने  से  भी  वहां  के  हालात  काफी  बदले

 है
 जिनके

 लिए
 विभाजन

 इतिहास  का  ही  एक  पृष्ठ  है  ।  समय  की  धारा  कभी  पीछे  नहीं  मोडी  जा  सकती  ad  इस

 समझोते  में  भी  गत  22  वर्ष  की  घटनाओं  के  संदर्भ  में  मान्यता  दी  गई  है  ।

 संविधान का  अनुच्छेद  370  राज्य  के  लिए  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  जितना  कि  अनुच्छेद
 368

 जो  राज्य  पर  ही  लागू  होता  है
 ।  अतः  कोई  नई  बात  नहीं  हुई  है  जैसा  कि

 प्रधान  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहां  है  ।

 में  इस  विषय  में  अन्य  बातों  का  उल्लेख  करूंगा  ।  पहली  यह  कि  राज्य के  लिए

 विशेष राष्ट्रीय  एकता  एकीकरण और  सुरक्षा  सर्वोपरि है  ।  क्यों  कि  इसकी  भौगोलिक  स्थिति

 ate  इसका  काफी  बडा  भाग  अभी  विदेशी  नियंत्रण  में  है  ।

 एक  जिसकी शेख  अब्दुल्ला  ने  पुष्टि  की  है  यह  है
 कि

 राज्य  देश
 का  अभिन्न

 अंग  है  और  सदा  रहेगा  ।

 दूसरी  बात  राज्य
 क

 तीन  क्षेत्रों  के  बार  में  है
 और

 इन  क्षेत्रों  की  रहन  सहन
 रीति

 रिवाज
 आदि

 सब  भिन्न  है
 । |  कुछ  ऐतिहासिक

 कारणों  से  इन  क्षत्रों  क  कुछ
 अस  तुलना  आं  गए  है  और

 इन्हें  दूर
 क

 रने
 के

 लिए  ही  ग्जन्द्रगडकर
 आयोग

 बनाया
 गया  था

 जिसके
 परिणाम

 स्वरूप  में
 असंतुलन  दूर  करने  दें  लिए  अनेक  कदम  उठाये  गए  जिन  में

 जम्मू  क्षेत्र  में  25  वर्षों  बाद  रल  चलाई  सलाल  परियोजना  आरंभ  की  जम्मू  क्षेत्र

 में  किए  गए  अनेक  विकास  कार्यों  के  साथ  साथ  कश्मीर  और  लद्दाख  क्षेत्रों  का
 समुचित

 विकास टे स्प
 भी  gare  किया  जा  रहा  है  ate  शेख  अब्दुल्ला  ने  भी

 इसका
 आश्वासन  दिया

 है  और  हम  आशा  कर  सकते  है  कि  शीघ्र  ही  ठोस  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 राज्य  में  से  भ्रष्टाचार  सिटी  कर  इस  आदश  राज्य  बनाने  के  उनके  संकल्पना  मे  स्वागत

 करता  हूं  और  उसकी  सफलता  की  कामना  करता

 जम्मू  कश्मीर  राज्य  एक  और  सेनिक  संघर्ष  और  दूसरी  ak  विचारधारा  का  युद्ध  aa

 रहा  है  ।  जहां  एक  और  वहां  पर  धर्म  निर्पेक्ष  श्र
 प्रगतिवादी

 कॉमियो
 कार्य  क  रती रही  है  ।

 आर्शी वहां  उनका  मुकाबला  साप्रदायिक  और  रूढ़िवादी  शक्तियों  से  रहा है  ट  कि  शेख

 साहिब
 क

 राज्य  मुख्य  धारा  में  आ  जाने  से  प्रगतिवादी  Q) 1 afereert
 को

 बल
 बल  मिलेगा

 और  हमारी  आस्था  और  ~~) feqzara  और  सुदृढ  होगा  ।  ag  समझोता  हमार  राष्ट्र  और  लोकतंत्रीय

 मान्यताओं  में  हमार  गहरे  विश्वास  का  प्रतीक  है  ।  जन  संघ  एकपार्टी  के  नाते  तो  इसका
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 i Mot  on  Re:  Prime  Minister’s  state-  March  3,  1975
 ment  on  Jammu  and  Kashmir

 ne  mn

 [  डॉ०  कण  सिह  |

 विरोध  कर  सकता  है  परन्तु  एक  राष्ट्र  को  नाते  हमें  इसके  प्रति  विश्वास  ak  श्रद्धा  दिखानी
 चाहिये  ।  यहीं  एक  महान  शौर  आत्मविश्वास  रखने  वाले  राष्ट्र  का  लक्षण  है  ।

 दुर्भाग्य  की
 बात  हैं  कि  इस  समझोते  से  दो  व्यक्ति  अर्थात्‌  श्री  भुट्टो  श्री

 > अटल  बिहारी  वाजपेयी  सर्वाधिक  अप्रसन्न  ।  पाकिस्तान  ने  राज्य  का  अपने  कब्जे
 में  लिया  हुआ  है  ।  हमारे  आंतरिक

 मामलों  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  है  ।  यदि  आप  कभी
 स्तान  tfear  सुनेंगे  तो  यह  स्पष्ट  ह  जाये  ।

 शिमला  समझते  में  हमने  जो  उदारता  दिखाई  तथा  पाकिस्तान  के  साथ  मित्रता  का  जो

 हाथ  बढाया  परन्तु  पाकिस्तान  ने  उसके  अनुकूल  art  नहीं  किया  ।  हमें  आशा  थी  कि  वह
 शिमला  समझौते  की  भावना  के  अ

 काय  करेंगे  किन्तु  निराश  ही  हाथ  लगी  है
 ।

 स्तान  दवारा  स्वयं  को  हथियारों  से  लैस  करने  का  सबको  पता  है  चार  बार  जम्मू  और
 काश्मीर

 युद्ध  क्षेत्र
 बना  है  ।  पिछले  युद्ध के  दौरानभ वहां  के  हजारों  लोगों को  कर्बानी  देनी

 पड़ी  तथा  कठिनाइयां  सहनी  पडी
 ।

 feet  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  यदि  पाकिस्तान  ने  पुनः

 भारत  क  साथ  युद्ध  करने  का  दुस्साहस  किया  तो  इसका  अंत  शेष  पाकिस्तान  के  लिए  भयंकर
 दुर्भाग्य  महंगा  ।

 फिर  भी  मेरा  निद नय वे  यह  है  कि  हमें  इस  समझौते  की  भावना  को  समझना  चाहिए
 यह  एक  राजनीतिक  समझौता  है  ।  शेख  मंडी  तभी  मौलानाਂ  आजाद  तथा

 बादशाह  खान  के  साथी  रह  चुक  है
 ।

 ~
 हमें  शेख  अब्दुल्ला पर  विश्वास  होना  चाहिए

 ।
 यह  एक  राजनीतिक  समझोता  है  ।  रख

 अ  दुल्ला  अब
 पूरी  तरह  परिवर्तित  रूप  में  हमार  सामने  आये  है  ।  उनका  उद्देश्य  उन  आदर्शों

 को  मजबूत  करना  जिनके  हम  समथंक है  ।  अतः  हमें  कामना  चाहिए  कि  वह
 अपने  उद्देश्यों  में  सफल  हों  ।  समूचे  सदन  को  शेख  साहब  में  अपना  विश्वास  प्रकट  करना

 चाहिए  क्यों  कि  विश्वास  से  ही  विश्वास  पदा  होता  है  ।  उन्होंने  जम्मू  ake  कश्मीर  के  निर्माण

 का  कठिन  art  अपने  हाथों  में  लिया  है  जिसकें  लिए  हमें  अपनी  सद्भावना  प्रकट  करनी
 चा  हिए  ।

 Mate  मिलती  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  यह  दावा  किया
 है  कि

 भारत  कौर  काश्मीर  के  सम्बन्धों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  किन्तु  शेख  अब्दुला  एसा  स्वीकार

 नहीं  करेंगे  ।  उनका कहना  है  कि  इस  दिशा  में  निरंतर  प्रयास किए  जाते  रहेंगे  ।  सरकार को  यह
 स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  निखर  की  यह  प्रक्रिया  कहां  ले  जाये

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किसने-किसने  किए  इस  पर  हस्ताक्षर
 कर्ता  श्री  पार्थसारथी  तथा  मिर्जा  अफजल  बेग  आइये  मिर्जा  अफजल  बेग  के  इ  जिस  पर  एक

 दृष्टी  डाले ं|

 sty  स्वर्ण  fag  :  जब  आप  समझौते  का  समर्थन  कर  रहे  है  तो  फिर  इन  बातों
 में

 क्यों  जात  हैं

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :  मैं  केवल  तथ्यों  को  सामने  लाना  चाहता  हुं  ।  नेहरू  जी
 ने

 8  अगस्त  1953

 को  ल
 सभा मे  कहा  था  कि  दुर्भाग्य  की  बात  है  शेख  अब्दुल्ला  को  गलत  सलाह  दी  जा

 रही  और  शेख  अब्दुल्ला  की
 कई  बातें  उनको  दी  गई  अनुचित  सलाह  से  प्रभावित हूँ

 जिससे  राज्य के  लोगों  के  मन  में  भ्रान्ति  उत्पन्न  हो  रही  है  ।
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 12  1896  प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  और  कश्मीर  संबंध  वक्तव्य

 के  बारेमें  प्रस्ताव

 $$

 की  गलत  सीख  का

 निया
 जल

 बग  नत  SUNG  ताज  शिकार  शेख  अब्दुल्ला  को  होना  पडा
 ।

 इसिलिए

 आश्चर्य  होट  है
 कि

 वहीं  अफजल
 बेग

 आज
 केन्द्र  तथा  राज्य  के  बीच  समझोता

 करवाने  में

 मध्य रथ
 की

 भूमिका  at  रहा  है
 ।

 जब
 ये  दोनों

 ही
 व्यक्ति  निराश  हो  गए  तो  फिर  वे  इस

 तरह  का  समझोता  लेकर  सामने  आये  ate  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  को  सहज  ही  जाल  में  फंसा

 लिया  ।

 सभा  को  याद  होंगा  कि  शेख  ween  तथा  मिर्जा  अफजल  बेग  को  गिरफ्तार  किया  गया

 था  और  आज  इन्हीं  दो  व्यक्तियों  के  साथ  समझता  फिया  जा  रहा

 अनुच्छेद  370
 क  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  ।  संविधान

 के
 प्रारुप  में  अनुच्छेद  370

 कि  अनुच्छेद  370  को मल  eq  स  अनुच्छेद  306  क  था  |  में  सरकार  से  पूछना  चाहता हू

 संविधान  का  स्थायी  अंग  क्यों  बनाया  जा  रहा  है  ।

 कहां  गया  है  कि  अनुच्छेद  131  जम्मू  और  काश्मीर  के  संबंध  में  लागू  होगा

 स्थान  अनुच्छेद  136  लेगा  |  अनुच्छेद  132  aia  है  जब  कि  अनुच्छेद  136  भेदमूलक
 है  । ्

 रक्षा  मंत्री  ने  कहा  है  कि  आप  अतीत  की  बातें  क्यों  कर  रहे  है
 ?

 अतीत  का
 विमान

 गर
 प्रभाव  है  श्र  ada  काभसिष्य

 पर  ।
 मने  एक  प्रतिस्थापन  प्रस्ताव  पेश  किया

 हैं
 कि  यदि  आप  जम्मू  और  कश्मीर  को  विशिष्ट  शक्तियां  दे  रह  है  तो  फिर  आपकों

 वहीं  विशेषाधिकार  अन्य  राज्यों को  भी  देना  होगा ।  कहा  जा
 रहा  है  कि  इससे  देश  में  असंतोष

 उत्पन्न  हो  जायेगा
 और  राष्ट्र  विघटित  हो  जायगा  ।  भारत

 संघ के  विघटन के  नाम
 पर  अन्य  राज्यों  के  वही  शक्तियों  तथा  विशेषाधिकारों  से  वंचित  जा  सकता
 मेरा  विचार  है  कि  यदि  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  दी  जायें  तो  वे  स्वयं  भी  विकसित  होंगे
 और  भारत  को  मजबूत  भी  बनाएंगे  ।

 इस
 समझौते  की  एक  विशेषता यह  है  कि  शेख  अब्दुल्ला  को  वजीर  आजम  कहा  जायगा

 >
 इसका

 of
 यह  होगा  कि  देश  में  दो  प्रधान  मंत्री  होंगे  ।  वह  अभी  भी  विशेष  दर्जा  चाहते

 |  सरकार  बताए  कि  किन  कारणों  से  उन्हें  विशेष  ant  दिया  जा  रहा  है  ?

 संसद  को  इस  समझौते के  बार  में  विश्वास  में  नहीं  लिया  गया है  ।  पार्थेसारथीतथा बंग
 ने  इस  ढंग  से  करार  किया  है  मानों  वे  दो  स्वतंत्र  राज्यों  क  पूर्णांधिकारी  हों  iva  मय

 गह  मंत्री  कहा  थे
 ?

 विदेश  मंत्री  से  परायों क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 प्रधान  मंत्री  इस

 समझौते  के  चुनावों  पर  प्रभाव  डालना  चाहती  ।  वह  दावा  करेंगी  कि  मने  बंगला  देश  को

 a
 frat  दिलाई  काश्मीर

 के
 मामले  में  वह  कहूंगी

 कि
 जो  कुछ  मेरे  पिता

 नहीं  कर  पाये
 मने  वह  करके  दिखाया  ।  किन्तु

 यह न्न्पो
 एक  ऐसी  अनवर  प्रक्रिया  जिससे

 भविष्य
 में  देश  का

 विघटन  होगा  और  जिससे  कभी  भी  किसी  लक्ष्य  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।  मे  इस  परन्तुक ों  के

 साथ
 इस

 समझते
 का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 मैँ  चाहता  हूं  कि

 इसी
 प्रकार

 की
 स्वायत्तता

 राज्यों  को  भी  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Me.  SPEAKER  12”  the  chair  |

 अध्यक्ष  महोदय :  अभी  कई  सदस्यों  क़ो  बोलना  है  और  हमारे  पास  केवल  एक  घंटे  का

 समय  रह  गया  है  ।  अभी  और  कितना  समय  लगेगा  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदोय  काय  मंत्री  क्‌०  आधा  घटा  ॥
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 Motion  Re.  Prime  Minister’s  state-  Phalguna  12,  1896  (Saka)
 it  on

 Jammu
 and  Kashmir

 We  will  make  our  observations  tomor-
 row.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  (Bc  gusarai)  :

 के  11511  today Mr.  Speaker  as  already  dvcided  upon

 श्र  अदल  fad  वाजपेयी
 हम  अपना  अखिल  भारतीय  अंधेरे  शन

 रेट कर  जो  6  बज  आरम्भ  होंगा  ।

 stl  क०
 रघराम्म  या  इस  पर  चर्चा  आज  ही  समाप्त  कर  लनी  चाहिए  |  इस तरह

 तो  रोज  ही  कार्य  अगले  दिन  के  लिए  स्थगित  होता  रहेगा  ।

 st  श्पामनन्दन  मिश्र  15-  20  पीनट  सार  वक्ता  नहीं  बोल  सकते  ।  हम  इस

 पर  चर्चा  सत्र  के  अंतिम  दिन  के  लिए  स्थगित  कर  सकते  है  ।  किसी  भी  काश्मीरी  सदस्य

 न  भाषण  टीं  दिया  ।

 थो  Fo  रघराम्मंया  आज  ह  एक  घंटे  और  बैठ  जायेंगे  ।

 आ  WqlTaAarag  fay  आज  नहीं

 थ्रो  अटल  fase  व  vat  aq  प्रतिस्थापन  प्रस्ताव  की
 सूचना  दी

 जब  प्रधान

 मंत्री  उत्तर  दगी  तो  मैं  यहा  उपस्थित  रहना  चाहुंगा  ।  मुझे  अपने  दल  के  अधिवेशन  में  6

 बजे  पहुंचना है  |

 श्री  श्यासनन्दन  मिश्र  :  जब  उनका  अधिवेशन  6  बजे  आरम्भ  होगा  तो  फिर  ह्म

 आज  को  बठक  हमेशा की  तरह  6  बज  स्थगित  कर

 श्री  सय्यद  अहमद  आगा
 :  प्रधान  मंत्री  ने  यह  समझता  करक  अपनी

 दूरदर्शिता  का
 faa

 दिया  है g
 .।  काश्मीर

 क
 लोग  भारत

 के
 साथ  भारत  का

 अंग  बनकर

 रहना
 चाहते

 थे  इसलिए  उन्होंन  काश्मीर
 नरेश  को  भारत  क  साथ  मिलने  के  लिए  बाध्य

 किया  |  शेख  अब्दुल्ला  ने  काश्मीर  के
 लोगों

 को  कहा  कि  द्विराष्ट्र  का  सिद्धान्त  गलत  है  उन्होंने

 वहां  की  जनता  को  बताया  कि  भारत  के  और  विभाजन  से  अधिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  होगी

 कश्मीरी  हिंदू  तथा  कश्मीरी  सभी  असंतुष्ट  है  ।  यह  झगडा
 हिन्दूओं  तथा  नी

 का  नहीं  है  अपितु  यह  झगडा  अमीरी  गरीबी  का  >
 e  i  शासन  ने  हमारा  दमन  किया

 और  उसने हम  नहीं  करने  दी  वहां  के  लोग  भारत  के  साथ  रहना  चाहत  |  यह

 तो  हमारा  अपना  आतंकी
 मामला  है  ।  पाकिस्तान  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  अब  इस  संबंध  म

 कुछ  भी  नाहीं  कह  सकता  निःसन्देह  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  काश्मीर  भारत  का  अभिन्न

 अंग  है  ।

 अनुच्छेद  370  के  बार  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है
 |  केन्द्रीय सूची  में  97  प्रविष्टियों  में  से

 92  प्रविष्टियां  जम्मू  और  कश्मीर  पर  लागू  कर  दीं  गई  है
 ।  समय  आयेगा  जब  कि  यह

 अनुच्छेद  पूर्णतया  असंगत  सिद्ध  हो
 see

 370  कीं  बात  कहकर  तो  दूसरों  का

 ध्यान  बांटना  अन्यथा  इसमें  कुछ  भी नहीं है

 स्वायत्तता  की  बात  करते  समय  यह  बात  ध्यान  में  wl  जानी
 चाहिए

 कि  काश्मीरी

 भारत  में  विलय  क्यों  होना
 चाहते

 ?  इसका  कारण
 यह  है  वे  नया

 कश्मीर
 3.0 तथा  समाजवादी  विचार

 धारा
 को  बत  चाहते  ।

 शेख  अब्दुल्ला  सदन  जागी  दरों

 भूपतियों  के  विरुद्ध  रहे  है  ।  जब  वह  1947  में  मुख्य  मंत्रो  बने  तों  उन्होंन  भूमि  सुधार  नियम

 क  अंतरिम  4,
 50,000  एकड़  भूमि  किसान  ं  में

 oa
 की

 ।  अब
 ह्म  शंख  अब्दुल्ला  तथा  उनके

 साथियों  को  अपने  साथ  मुख्यधारा  में  मिला
 रहे

 है  वे  हमें  आगे  बढने  .  में  सहायता  देंगे
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 3  मान  1975  प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  और  कश्मीर  संबंधी  वक्तव्य

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ice  बन

 कहा  गया  है  कि  एक  समाचार  के  अनुसार  शेख  अब्दुल्ला  एक  संवाददाता  के  इस  विचार

 से  सहमत  नहीं  है  कि  श्री  भुट्टों  का  आहवान  भारत  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप है
 ।

 इस  संबंध
 में  उन्होंने  भी  कहा  है  लेकिन  यह  सही  नहीं  है  ।  सही  बात  यह  है  कि

 श्री  भुट्टों  अपना

 काम  उनकों  हमार  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 सीमा  के  उस  पार  सैनिक  हलचल  के
 और

 समाचार  मिले  है
 ।

 हमें  उस
 ओर

 ध्यान
 दना  चाहिए  ।  अमरीका  ने  पाकिस्तान  को  हथियार  दिए  है  ।  इसका  परिणाम  होगा  हमार

 हो  सम्बन्धों  में  आना  ।  हमें  अपना  ध्यान  इस  ओर  दना  न साम  न्य

 कि  अनुच्छेदों  370  या  श्रम  कानून  के  अंतगर्त  कुछ  राहत  बने  की  Wii  मारे  को  प्रदर्शन

 करने  की  बात को  जारही है  ।  कहा  जा  रहा  है  कि  इसमें  लाखों  लोग  भाग  लेंगे  ।  इसक

 लिए  इतना  धन  कहां  से  आयेगा  ।  इसका  उत्तर  wafer  से
 ।

 कुछ  ही  दिन  पहले  एक
 चेक  प्राप्त  हुआ

 श्री  अटल  बिहारी  बाप  :  आपका  दल  भी  दिल्‍ली  में  रली  का  आयोजन  करता

 क्या  उस  के  लिए  धन  रूस  से  आता  है  ?

 श्री  सईद  अहमद  आगा  :  जयप्रकाश  नारायण  को  चेक  कहां  से  प्राप्त  हुआ  ?

 a
 श्री  अद्ल  बिहारी  वाजपयी  :  आप  इसे  साबित  aft  कि  धन  adie  से  आ  रहा

 >  ः
 म  आपको  चुनौती  देता

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  (Morena)-:  This  should  be  expunged  from  the  re-
 cord.

 Shri
 R.  s.

 Pandey  (Rajnandgaon)  :  Truth  is  always  bitter.

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  It  has  been  said  that  the  mi  ney  to  organise  march  on
 the  6th  March  is  Coming  from  America.  These  words  should  be  withdrawn.  Ifit  is  sO,  why
 do  Government  not  check  it  ?  If  he  does  not  withdraw  these  words,  you  Should  at  least
 expunge  them  from  the  record.

 Shri  Syed  Ahmed  Aga  :  I  ‘read  this  news  in  newspapers.  In  Orissa  Assembly,  it
 has  been  said  that  cheques  have  been  received  for  J.  Narain...(Interru ption)

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  I  come  to  know  from  the  newspapers  that  Mr.  Ag\
 is  a  Pakistani  Agent.  He  receives  money  from  Pakistan.

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  The  Prime  Minister  is  present  in  the  House.  Jammu
 and  Kashmir  accord  is  being  discussed  here.  1  do  not  know  how  Mr.  J.  P.  Narain  is  being
 dragged  here,

 Mr.  Speaker  We  should  refrain  from  such  kind  of  talk  which  creates  acrimony

 श्री  एस०  Yo  हामीम  :  चाहता हूं  कि इस  प्रकार  के  आरोपों  को
 कार्यवाही  वृत्तान्त

 से  निकाल  दिया  जाये  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  इन्होने  आरोप  लगाया
 है

 कि
 श्री  जयप्रकाश  अमरीकी

 प्रभाव  के  अधीन  है  ।

 श्री  सैय्यद  अहमद  आगा :
 मैँ  निर्वाचित  प्रतिनिधि  हूं  ।

 मुझे  बोलने
 का  अधिकार  है  ।

 उन्हे  इतना  शोर  मचानेसे  रोकिए ।
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 शो  zr  ae  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  आपने  ह  बुद्धिमत्ता

 पूर्वक  निर्णय  दे  दिया  कि  श्री  आगा  को  पाकिस्तानी  एजेन्ट  कहने  शब्द  वापिस  लेने  चाहियें  तथा

 श्री  आगा  को  जे०  पी०  क  विरुद्ध  कहे  अपने  शब्द  वापस  लेने  चाहिये  ।  परन्तु  प्रधान  मंत्री

 तथा  संसदीय  काय  मंत्री  ने  सिर  हिला  कर  मना  कर

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्यों को  एक  दुसरे  के  विरुद्ध इस  प्रकार  आरोप  नहीं  लगाने

 चाहिये
 ।  यह  तो  आप  का  एक  सुझाव है  ।

 Shri  Janeshwar  Misra  Would  the  Hon.  Speaker  give  hi  rulings  at  the  Instance

 of  the  Prime  Minister

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  Would  such  baseless  allegations  be  withdrawn  | 6

 not?

 Mr.  Speaker  It  looks  as  if  you  are  ordering  me.  I  have  advise  hat  such  allege-

 tions  shovtd  not  be  made  by  both  sides.  It  is  not  that  I  do  not  want  unparliamentary  words

 to  be  withdrawn,  but  he  has  not  used  any  unparliamentary  words.  You  cannot  say  that

 I  have  forced  to  give  a  ruling.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  Either  you  give  a  ruling  on  it  or  we  shall  start  quot

 gn
 from  Newspapers.

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  रूलिंग  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  आगा  म  परामशे  देता  हूं  कि
 आप  इस  प्रकार  उत्तेजना  पैदा

 न
 किया

 करे  )

 श्री  के०  रघराम्मेथा  :  विरोधी  पक्ष  ने  मर  साथी  दवारा  समाचार  पत्र  से  उद्धरण  पर

 आपत्ति  की  है  ।  प्रतिदिन  विशेषाधि  कार  तक  के  प्रश्न  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों

 के  आधार  पर  लाये  जाते  है  ।  इस  बारे  में  नियम  बना  लिये  जाय  जिसका  दोनो  पक्ष  पालत

 करे  ।

 श्री  सैय्यद  अहमद  शेख  अब्दुला  के  साथ  हुए  समझौते at  प्रशंसा  की
 है

 ।

 इस  लिए  qa  तीन  उद्धरण

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Had  Shri  Kachwai  and  Shri  Aga  been  allowed  to  withdraw

 their  allegations  the  matter  would  have  ended.  But  would  the  hon.  Speaker  discharge

 his  duties  at  the  instance  of  Prime  Minister  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मेरी  रूलिंग  ली  जायेगी  तो  यह  दोनों  पक्षो ंके  हित  में  नहीं  होगी ।
 यदि  में  कहूं  कि  समाचार  gat  से  उद्धृत  नहीं  किया  जा  “  सकता  at  ag  दोनों  पक्ष

 aa  महंगे  ।

 मैने  कहा  था  कि  इस  प्रकार  के  आरोप  प्रत्यारोप  नहीं  लगाये  जाने  चाहिये  ।  यदि  उन्होंन
 अशिष्टता  पूर्ण  बात  कहो  है  तो  मे  इसे  वापस  लेने  का  परामर्श  दूं

 श्री  श्यामनत्दन  जो  कुछ  भी  उन्होंने  कहा  है  उसे  कायंवाह ही  वृतान्त  से  निकाल

 feat  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  यह  नहीं  कर  सकता  क्यों  कि  ag  असंसदीय  शब्द  नहं है
 |
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 12  1896 4  प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  और  कश्मीर  सम्बंधो  वक्तव्य

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ——

 डा०  कलास  :  जब  श्री  आगा  बोल  रहे  थे  उस  समय
 श्री  मिश्र

 सदन  a

 नहीं  थे  ।  कया  श्री  मिश्र  बताये  कि  वह  किन  शब्दों  को  निकलवाना  चाहते  हैं

 Shri  Syed  Ahmed  Aga  :  Due  to  noise  they  have  differently  internreted  my  words.  While

 praising  the  Kashmir  accord  ,  I  mentioned  the  publication  of  Quran  by  U.  5.  I.  5.  and
 distribution  thereof  in  Calcutta.  Secondly,  I  said  about  the  statement  of  the  Chicf  whip
 of  Orissa  about  the  cheque  received  for  the  reception  of  Shri  J.  P.  I  also  mentioned  about
 ‘the  activities  of  C.

 These  people  formed  a  grand  alliance  but  could  not  achieve  anything  (Interruption)

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  He  is  repeating  again.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  He  should  prove  it.

 अध्यक्ष  महोदय में  दोनों  पक्षो ंसे  निवेदन  करता  हूं  कि  एक  दूसरे  पर  ऐसी  टिप्पणिया  न

 कर े॥

 थ्री  क्‌०  रघुराम्मेया  यह  बजट  सत्र  है  ।  हमें  वित्तीय  विधान  पारित करना  हमें

 अध्ययन  समय  के  लिये  बैठना  होगा  ।

 कल  हम  6  बज  क  पश्चात  ST  और  अतिरिक्त  समय  इस  विषय  को  देंगे  ।

 be
 इसक  पश्चात

 लोक  सभा
 4  1975  तक  13  फाल्गुन  1896

 ग्यारह  बजे
 तक

 के  लियें  स्वरित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  March  4,  1975/
 Phalguna  135  1896  (Saka).
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